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सम्पादकीय अग्रलेख

मोदी-शाह सरकार की 
नयी अपराध संहिताओ ं
का फ़ासीवादी  
जनविरोधी चरित्र 

बंगलादेश का जनउभार 
और मेहनतकशो ंकी 
एक क्रान्तिकारी पार्टी की 
ज़रूरत 

बढ़ते स्त्री-विरोधी 
अपराधो ंके पैदा होने की 
ज़मीन की शिनाख़्त 
करनी होगी! 11 19

(पेज 13 पर जारी)

14

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण 
ने 23 जलुाई 2024 को मोदी-शाह 
नीत राजग सरकार का पहला बजट 
पेश किया। बीते लोकसभा चनुावों में 
राज्यसत्ता के भीतर घसुपैठ के ज़रिये 
ईवीएम घपला करने, नौकरशाही व 
समस्त संस्थाओ ं का इस्तेमाल करने, 
बसपा जैसी दल्ली पार्टियों को अपने 
प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में खड़ा 
करने के बावजदू, भाजपा अपने बतेू 
पर बहुमत तक नहीं पहुचँ पायी। इसका 
प्रमखु कारण था दशे में बेरोज़गारी 
और महगँाई को लेकर मौजदू गहरा 
असन्तोष। अब जबकि महाराष्ट्र, 
हरियाणा व झारखण्ड जैसे राज्यों 
में विधानसभा चनुाव आ रह े हैं, तो 
भाजपा-नीत राजग सरकार के सामने 

यह चनुौती थी कि आर थ्िक असन्तोष 
को लेकर कुछ किया जाय। लेकिन 
साथ ही चनुावों से पहले इलेक्टोरल 
बॉण्ड के ज़रिये जो लाखों करोड़ का 
चन्दा दशे के पूँजीपति वर्ग ने भाजपा 
को दिया ह,ै उसके बदले पूँजी के हितों 
की भी सेवा करनी थी। नतीजतन, मोदी 
सरकार के नये बजट में वही हुआ जो 
हो सकता था और जिसकी आशकंा 
थी। यानी, दशे के मज़दरूों, महेनतकश 
ग़रीब व मझँोले किसानों और आम 
घरों से आने वाले छात्रों, यवुाओ ं व 
स्त्रियों को केवल झनुझनुा थमाया 
गया जबकि पूँजीपतियों की सेवा के 
लिए सारे असली कदम उठाये गये। 
पूँजीवादी बजट का विश्लेषण करना 
और उसके वर्गीय चरित्र को समझना 

सर्वहारा वर्ग का एक कार्यभार हो 
सकता ह।ै केवल तभी वह व्यापक 
जनता के समक्ष इसके चरित्र को साफ़ 
कर सकता ह।ै 

बजट भाषण में वित्तमन्त्री ने 
बेरोज़गारी के मसले पर काफ़ी-कुछ 
कहा। उन्हें पता था कि बीते लोकसभा 
चनुावों में तमाम हरेाफेरी के बावजदू 
भाजपा की जो गत बनी उसके पीछे 
बेरोज़गारी और उसके कारण व्यापक 
महेतनकश आबादी और यवुाओ ं में 
मौजदू ग़ुस्सा एक प्रमखु कारण था। 
इसलिए सबसे पहले यह दखे लेते हैं 
कि रोज़गार के मोर्चे पर मोदी सरकार ने 
क्या किया ह।ै 

बेरोज़गारी के मदु्दे पर बजट 
2024-25 : मज़दूरो ंऔर 

नौजवानो ंको मरू्ख बनाने की 
चालाक कोशिश 

बजट से पहले आये आर थ्िक 
सर्वेक्षण में सरकार ने कुबलू किया था 
कि दशे की “कारपोरेट पूँजी मनुाफ़े  
के समन्दर में तैर रही ह”ै। ग़ौरतलब 
ह,ै 2020 से 2023 के बीच भारत 
33,000 शीर्ष कम्पनियों का कर-परू्व 
मनुाफ़ा चौगनुा हो गया। लेकिन निजी 
क्षेत्र के पूँजीपतियों के लाभ में हुई भारी 
बढ़ोत्तरी की तलुना में निजी क्षेत्र में 
नौकरियों में बढ़ोत्तरी नहीं के बराबर हुई 
ह।ै इसलिए सरकार भी निजी क्षेत्र को 
तमाम नयी सहूलियतें दतेे हुए उससे 

आग्रह करती नज़र आ रही ह ैकि “ह े
प्रभ,ु नया निवेश करें, नयी नौकरियाँ 
पैदा करें, अन्यथा आपके सेवक ख़तरे 
में पड़ सकते हैं।” ये नयी सहूलियतें 
क्या हैं? बजट में मोदी सरकार ने 
रोज़गार पैदा करने की क्या नीतियाँ 
पेश की हैं? 

सबसे पहली नीति को नाम दिया 
गया ह ैरोज़गार-सम्बन्धित प्रोत्साहन 
(एम्प्लॉयमेण्ट लिक्ड इन्सेण्टिव)। 
ये क्या वस्तु ह?ै यह एक दिलचस्प 
वस्तु ह!ै इसके तहत, मोदी सरकार 
उन पूँजीपतियों को विशषे राहत दगेी 
जो नये मज़दरूों को काम पर रखगेी। 
कैसे? मोदी सरकार उन्हें मज़दरूी का 
एक हिस्सा दगेी, जिससे कि मज़दरूी-

मोदी-शाह की राजग गठबन्धन सरकार का पहला बजट

 l आनन्द
निवेश शोध और शॉर्ट सेलर संस्था 

हिण्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी घोटाले 
से सम्बन्धित अपनी दसूरी रिपोर्ट 
सार्वजनिक की ह ै जिसमें सट्टा बाज़ार 
की विनियामक संस्था सेबी (प्रतिभतूि 
एवं विनिमय बोर्ड ऑफ़ इण्डिया) और 
उसकी चयेरपर्सन माधबी परुी बचु और 
उनके पति धवल बचु की अडानी ग्रुप 
के घोटाले में संलिप्तता के प्रमाण प्रस्तुत 
किये हैं। याद रह ेकि पिछले साल जनवरी 
में हिण्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी घोटाले 

की सनसनीखजे सच्चाई उजागर की थी 
जिसके बाद सट्टा बाज़ार में भचूाल आ 
गया था। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था 
कि अडानी समहू ने इतने कम समय में 
जो पूँजी का साम्राज्य खड़ा किया ह ै
उसके पीछे दशकों से स्टॉक क़ीमतों 
और बही-खातों की हरेाफ़े री, विदशेी 
‘टैक्स हवैेन’ में मौजदू अपने परिजनों 
द्वारा संचालित फ़र्जी शले कम्पनियों 
के ज़रिये अपने पैसे को अपनी ही 
कम्पनी में फिर से निवेश करके उसके 
शयेर की क़ीमतों को कृत्रिम रूप से 

बढ़ान और इन ऊँची शयेर क़ीमतों को 
दिखाकर दशे और दनुिया की तमाम 
वित्तीय संस्थाओ ंसे भारी-भरकम क़र्ज़ 
लेने की तिकड़म काम कर रही ह।ै इसे 
कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े घोटाले 
की संज्ञा दी गयी थी। वित्तीय पूँजी की 
परजीवी दनुिया की सड़ाँध उजागर होने 
के बावजदू अडानी समहू के ख़िलाफ़ 
कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमन्त्री 
के जिगरी यार अदानी के ऊपर भला 
काई कार्रवाई हो भी कैसे सकती थी! 
मामला उच्चतम न्यायालय तक भी 

गया, लेकिन वहाँ भी इस लटेुरे पूँजीपति 
का बाल भी बाँका नहीं हुआ। बस सेबी 
के नेततृ्व में एक कमटेी बनाकर मामले 
को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। सेबी ने 
आजतक इस महाघोटाले पर अडानी 
के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की ह।ै 
हिण्डेनबर्ग की दसूरी रिपोर्ट आने के 
बाद यह साफ़ हो गया ह ैकि सेबी की 
इस उदासीनता की वजह क्या थी।   

अपनी दसूरी रिपोर्ट में हिण्डेनबर्ग 
ने दिखाया ह ै कि सेबी की चयेरपर्सन 
माधबी परुी बचु ने सेबी में ज्वाइन करने 

से पहले और उसके बाद भी अपने पति 
धवल बचु के साथ मिलकर विदशेों में 
ऐसे ऑफ़शोर फ़ण्ड में निवेश किया 
जिन्हें गौतम अडानी का भाई विनोद 
अडानी संचालित करता था। ग़ौरतलब 
ह ै कि विनोद अडानी ही वह शख़्स 
ह ै जो अडानी समहू के गोरखधन्धों 
को विदशेी टैक्स हवैेन में दर्जनों फ़र्जी 
शले कम्पनियों के ज़रिये संचालित 
करता ह ैऔर काले धन को सफ़े द धन 
में बदलता ह।ै माधबी बचु 2017 में 

मेहनतकश-मज़दरूों के हितों पर हमले और 
पूँजीपतियों के हितों की हिमायत का दस्तावेज़ 

वित्तीय पँूजी की परजीवी दनुिया की ग़लाज़त की एक और सच्चाई उजागर
हिण्डेनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में सट्टा बाज़ार विनियामक सेबी कटघरे में



मज़दूर बिगुल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी 
अंक क्रमवार, उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल़ 

फ़ाउण्डेशन से प्रकाशित सभी बिगुल पुस्तिकाए ँउपलब्ध हैं। 
बिगुल के प्रवेशांक से लेकर नवम्बर 2007 तक के सभी अंक भी 

वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 
मज़दूर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होते ही वेबसाइट पर 

नि:शुल्क पढ़ा जा सकता है। 
आप इस फ़े सबुक पेज के ज़रिेए भी ‘मज़दूर बिगुल’ से  

जुड़ सकते हैं :
www.facebook.com/MazdoorBigul

1. ‘मज़दूर बिगुल’ ‍व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी 
राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा 
ससं्कृ ति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओ ं
से, अपने देश के वर्ग सघंर्षों और मज़दूर आन्दोलन के इतिहास और सबक़ से 
मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूजँीवादी अफ़वाहों-कुप्रचारों 
का भण्डाफोड़ करेगा। 

2. ‘मज़दूर बिगुल’ भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओ ं
के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से 
छापेगा और ‘बिगुल’ देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओ ंऔर आर्थिक 
स्थितियों के सही विश ल्ेषण से मज़दूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा। 

3. ‘मज़दूर बिगुल’ स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों 
की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर 
क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें  और व्यवहार में 
सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो। 

4. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की 
कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित 
करायेगा, उसे आर्थिक सघंर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए 
भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर “कम्युनिस्टों” और 
पूजँीवादी पार्टियों के दुमछल ल्े या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों 
से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सधुारवाद से लड़ना 
सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा 
की क़तारों से क्रान्तिकारी भर्ती के काम में सहयोगी बनेगा। 

5. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और 
आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी सगंठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की 
भी भूमिका निभायेगा। 

‘मज़दूर बिगुल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ‘मज़दूर बिगुल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ

मज़दूर बिगुल
सम्पादकीय कार्यालय	 ः 263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिहं 	
			   वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ- 		
			   226016
			    फ़ोन: 8853476339
दिल्ली सम्पर्क		   ः बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, 
			    दिल्ली-90, फ़ोनः 9289498250 
ईमेल			   ः bigulakhbar@gmail.com
मूल्य			   ः एक प्रति – 10/- रुपये 
	  		   वार्षिक – 125/- रुपये (डाक ख़र्च सहित)
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प्रिय पाठको, 
अगर आपको ‘मज़दूर बिगुल’ का प्रकाशन ज़रूरी लगता है और आप इसके अकं पाते रहना चाहते हैं तो 

हमारा अनरुोध है कि आप कृपया इसकी सदस्यता लें और अपने दोस्तों  को भी दिलवाएँ। आप हमें मनीआरॅ्डर 
भेज सकते हैं या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। या फिर QR कोड स्कै न करके मोबाइल से भगुतान कर 
सकते हैं।

मनीआरॅ्डर के लिए पता : 

मज़दूर बिगुल, 
द्वारा जनचेतना, 
डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020

बैंक खाते का विवरण : Mazdoor Bigul 
खाता संख्या : 0762002109003787, 
IFSC: PUNB0185400
पंजाब नेशनल बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ

मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी सूचना के लिए आप हमसे इन माध्यमो ंसे सम्पर्क  कर सकते हैं ः
फ़ोन : 0522-4108495, 8853476339 (व्हॉटस्ऐप)
ईमेल : bigulakhbar@gmail.com 
फ़ेस बुक : www.facebook.com/MazdoorBigul 

UPI: bigulakhbar@okicici

QR कोड व UPI

अपने कारख़ाने, वर्क शॉप, दफ़्तर या बस्ती 
की समस्याओ ंके बारे में, अपने काम के 
हालात और जीवन की स्थितयो ंके बारे में 
हमें लिखकर भेजें। आप व्हॉटस्एप पर 

बोलकर भी हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं।  
नम्बर है : 8853476339

दकुानो ंपर नाम लिखने का हिटलरी फ़रमान
जबकि मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिये 
पलुिस ने बोला मोहित बीमार था।

ये महज़ चन्द उदाहरण ह,ै जिनमें 
सरकार व प्रशासन द्वारा काँवड़ियों को 
अराजकता मचाने की छूट दी गयी। यह 
दर्शाता ह ै कि काँवड़ यात्रा की आड़ में 
अनियन्त्रित भीड़ को पनाह दनेे का काम 
भाजपा सरकार कर रही ह।ै साथ ही, आज 
के यवुा नौकरी, शिक्षा और बनुियादी मदु्दों 
पर एकजटु ना हो जाये इसलिए सरकार 
ऐसी यात्राओ ं को हवा पानी द े रही ह।ै 
ऐसी यवुा आबादी का व्यवस्थित रूप 
से लम्पटीकरण करने में संघी फ़ासीवादी 

कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रह।े आने वाले 
विधानसभा चनुावों के मद्देनज़र अभी से 
साम्प्रदायिक माहौल बनाया जा रहा ह।ै

आज महगँाई-बेरोज़गारी-भ्रष्टाचार 
उत्तर प्रदशे से लेकर परेू दशे में अपने चरम 
पर हैं। इन समस्याओ ंसे ध्यान भटकाने के 
लिए ऐसे साम्प्रदायिक हथकण्डे अपनाये 
जा रह े हैं। भाजपा उत्तर प्रदशे के साथ-
साथ परेू दशे को साम्प्रदायिक प्रयोगशाला 
में तब्दील करना चाहती ह।ै संघ परिवार 
लम्बे समय से अपने फ़ासीवादी एजेण्डे 
को भाजपा समते अपने तमाम अनषुगंी 
संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ाता रहा ह।ै 
यह काम तमाम प्रशासनिक संस्थाओ ंपर 

आन्तरिक क़ब्ज़े के ज़रिये और प्रशासन में 
अपने लोगों की पैठ बनाने के ज़रिये हुआ 
ह।ै उत्तर प्रदशे में भाजपा की सरकार आने 
के बाद से यह गति और बढ़ी ह।ै इसलिए 
जिन लोगों को लग रहा था कि लोकसभा 
चनुाव में सीटें कम होने के बाद भाजपा 
और आरएसएस “सधुर” जायेंगे या ठण्डे 
पड़ जायेंगे, उन्हें अब अपने भ्रम दरू कर 
लेने चाहिए। अततः हमें इनका मकुाबला 
सड़कों पर करने के लिए तैयार होने होगा। 
आने वाले दिनों में यह सच्चाई और भी 
साफ़ होती जायेगी।

वाले लोगों से बनता ह!ै सही बात ह!ै 
लेकिन किन लोगों से? क्या हर सड़क 
पर बेकार घमूते मज़दरू, नौजवान, 
औरतों से? ऐसा थोड़े होता ह!ै

वैसे भी हमारे दशे में भ्रष्टाचार- 
व्रष्टाचार की संस्कृति  नहीं ह।ै कभी 
आपने सनुा ह ै रामराज्य में भ्रष्टाचार 
हुआ हो? क्या आपने सनुा ह ै कि 
सतयगु में भ्रष्टाचार हुआ हो? ये तो 
बीच में 60 साल कलयगु के आ गये, 
वर्ना हमारा दशे भ्रष्टाचारविहीन दशे ह।ै 
यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक 
दशे ह।ै यहाँ टॉर्च लेकर भी ढँूढेंगे, 
तब भी भ्रष्टाचार का नामोनिशान नहीं 
दिखायी दगेा। हमारे दशे में आकर 
तो भ्रष्टाचारी अगं्रेज़ भी सदाचारी बन 
गये थे। इसीलिए उनकी हमारे दशे 
के सदाचारी सावरकर, हडेगेवार, 
गोलवलकर, श्यामाप्रसाद मखुर्जी, 
हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ से खबू बनती थी, जिन्होंने अगं्रेज़ों 
को सदाचार का तावीज़ दिया था। 
भ्रष्टाचार विदशेी संस्कृति  ह,ै हमारे दशे 
के लोगो के ख़ून में भ्रष्टाचार नहीं ह।ै 
यही कारण ह ैकि हमारे दशे के सबसे 
धनी लोग भ्रष्टाचार करें, ये हो ही नहीं 
सकता। 

अभी अम्बानी ने 5000 करोड़ में 

अपने बेटे की शादी की। आपको क्या 
लगता ह ै ये पैसा भ्रष्टाचार से कमाया 
ह!ै नहीं महोदय, यह सेवा करके, 
धर्मांदाँ काम करके कमाया गया धन 
ह!ै अब कमाया ह ैतो ख़र्च करेगा ही। 
आप कर सकते हो तो आप भी कर 
लो! इसलिए तो मैं कह रहा हू ँअडानी 
हो या टाटा, बिड़ला, अम्बानी, माधवी 
या फिर हमारे प्रधानसेवक कोई भी 
कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता।

पर मरेे कहने से क्या होता ह?ै 
मैं कोई भगवान थोड़े ही हू ँ कि जो 
कहूगँा वही होगा! मोदी जी ने भी कहा 
था – “ना खाऊँगा, ना खाने दूगँा।” 
पर भाई मोदी जी भी तो इन्सान हैं! 
चनुाव के बाद यह पखु़्ता हो गया ह!ै 
भखू तो उन्हें भी लगती होगी! अगर 
वह ख़ुद भखू े रहेंगे, तो सरकार भखूी 
रहगेी। सरकार भखूी रहगेी तो सरकार 
को सरकार बनाने वाले भखू े रहेंगे। 
इससे तो सरकार को ही समस्या हो 
जायेगी। इसलिए सरकार तो खाती 
ही ह।ै हमशेा से ही खाती रही ह।ै इस 
बार फ़र्क  यह ह ै कि सालों से भखू े
लोग सत्ता में बैठे हैं, तो अपना पेट भी 
अच्छे से भरना चाहते हैं। सरकार का 
पेट भरा रह ेइसलिए सबको मौका दतेे 
हैं। खाओ भाई, अच्छे से खाओ, हम 
मिल बाँटकर खायेंगे! जब अडानी जी 

और मोदी जी आगे बढ़ेंगे, तभी तो दशे 
आगे बढ़ेगा!

माधवी जी का अडानी जी से; 
अडानी जी का मोदी जी से जो रिश्ता 
ह,ै वह क्या कहलाता ह?ै ये सब प्यार 
के रिश्ते ही तो हैं! मोदी जी ‘प्यार बाँटते 
चलो’ में यक़ीन रखते हैं! अडानी ने 
उन्हें थोड़ा प्यार दिया और मोदी जी 
ने इस प्यार के लिए परूा दशे उनपर 
न्यौछावर कर दिया! मोदी जी को प्यार 
सिर्फ़  अडानी ही नहीं बल्कि अम्बानी 
से लेकर टाटा-बिड़ला-हिन्दुजा जैसे 
सब बड़े लोग करते हैं। बदले में 
मोदी जी भी सबका ख़्याल रखते हैं, 
बोलते हैं: “जितना खाना ह ै खाओ, 
मैं बैठा हू।ँ” आप इस प्रेम से प्रेम करें! 
अगर आप नहीं करते, तो आप कैसे 
दशेद्रोही, विदशेपरस्त और सिक्युलर 
व्यक्ति हैं? प्रेम से प्रेम करने पर प्रेम 
बढ़ता ह!ै इसलिए यह बात समझ 
लें कि राष्ट्र अडानी जी, अम्बानी 
जी, टाटा जी, बिड़ला जी आदि की 
तिजोरियों में निवास करता ह!ै उनकी 
लक्ष्मी ही राष्ट्र ह,ै वही धर्म ह,ै वही 
नैतिकता ह,ै वही सबकुछ ह!ै अब 
मोदी जी ठहरे पक्के  राष्ट्रवादी और 
धर्मध्वजाधारी! तो वे राष्ट्रसेवा और 
धर्मसेवा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? 

(पेज 20 से आगे)

अडानी जी का मोदी जी से भ्रष्टाचार-विहीन प्रेम!
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l अजित 
लोकसभा चनुाव में फ़ासीवादी 

मोदी सरकार के विकल्प के तौर पर 
कांग्रेस के नेततृ्व में बनी 'इण्डिया 
गठबन्धन' को दखेा जा रहा था। राहुल 
गाँधी से उम्मीदें लगाई जा रही थी। 
राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी ने भी 
अपने घोषणापत्र में बड़े-बड़े वाद ेकिये 
तथा उसे 'न्यायपत्र' का नाम दिया। ' 
'न्यायपत्र' में और कांग्रेस की नीतियों 
में दशे के मज़दरूों-महेनतकशों के लिए 
कितना न्याय मिला ह ैयह भी सोचने 
का विषय ह।ै कांग्रेस के इतिहास और 
नीतियों पर यदि एक निगाह डाली 
जाए तो इसके मज़दरू- विरोधी और 
महेनतकश जनता-विरोधी चहेरे 
को आसानी से समझा जा सकता 
ह।ै कांग्रेस हमशेा से आम तौर पर 
पूँजीपतियों और विशषे तौर पर बड़े 
पूँजीपतियों की पार्टी रही ह ैऔर उनके 
लिए नीतियाँ बनाकर उनकी सेवा 
करती रही ह।ै इसी बात का एक और 
ताज़ा उदाहरण कर्नाटक की कांग्रेस 

सरकार ने पेश किया ह।ै कर्नाटक की 
कांग्रेस सरकार आईटी सेक्टर में काम 
के घण्टे बढ़ान की तैयारी कर रही ह।ै 
इसके तहत एक सप्ताह में 70 घण्टे 
और रोजाना 14 घण्टे काम करना 
होगा। कांग्रेस सरकार द्वारा की जा 
रही यह तैयारी उसके पूँजीपति परस्त 
और मज़दरू-विरोधी चहेरे को उजागर 
करती ह।ै इसके साथ ही इस फ़ै सले से 
और भी कई सारी बातें हमारे सामने 
आती ह।ै

यह घटना हमें बताती ह ैकि कांग्रेस 
पार्टी और उसकी विभिन्न राज्य 
सरकारों की नीतियाँ और फ़ासीवादी 
मोदी सरकार की नीतियों में एक ही 
फ़र्क  ह।ै भाजपा पूँजीपतियों की सेवा 
एकदम नंगे रूप में और मज़दरूों के 
बर्बर दमन व शोषण का काम काफ़ी 
आक्रामकता और फ़ासीवादी रफ़्तार 
के साथ करती ह ैजबकि कांग्रेस पार्टी 
यही काम अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया 
में और कुछ कल्याणकारी कदमों 
के मखुौटे के साथ करती ह।ै अन्य 

पूँजीवादी चनुावबाज़ पार्टियाँ भी इस 
मसले को लेकर कुछ नहीं बोल रही 
हैं। यह चपु्पी हमें उनके मौन समर्थन 
को दिखाता ह।ै इसके साथ ही नकली 
वामपन्थी पार्टियाँ भी इस मसले को 
लेकर केवल ज़ुबानी जमा ख़र्च ही कर 
रहीं हैं। उनकी तरफ़ से कोई जझुारू 
जनान्दोलन खड़ा करने की बात तक 
सामने नहीं आई ह।ै

इस घटना पर संशोधनवादी 
पार्टियों के ट्रेड यनूियन की प्रतिक्रिया 
भी काफी ठण्डी ह ै और मज़दरूों के 
बनुियादी हक़ों-अधिकारों पर इस 
हमले के ख़िलाफ़ वह भी केवल 
प्रतीकात्मक विरोध ही कर रह े हैं। 
इस बात से उनके चरित्र का अन्दाज़ा 
लगाया जा सकता ह।ै आईटी सेक्टर 
में काम के घण्टे बढ़ान की तैयारी हमें 
यह भी बताती ह ै कि आईटी सेक्टर 
भी अपने सन्तृप्ति बिन्दु पर पहुचँ 
चकुा ह।ै इस सेक्टर में भी संकट के 
बादल मण्डरा रह ेहैं। पूँजीपति वर्ग के 
मनुाफ़े  की गिरती औसत दर ही संकट 

कहलाती ह ै जिससे बचने के लिए 
बड़ी-बड़ी आईटी कम्पनियाँ सरकारों 
पर दबाव बना रही ह।ै इसी दबाव का 
नतीजा ह ै कि कर्नाटक की सरकार 
काम के घण्टे बढ़ान की तैयारी में ह।ै

काम के घण्टे बढ़न से कम्पनियों 
में तीन शिफ्ट की जगह दो शिफ्ट में ही 
काम होगा जिससे कि अभी काम कर 
रह ेकुल मज़दरूों के एक-तिहाई हिस्से 
को बाहर कर दिया जाएगा। बेरोज़गारों 
की 'रिजर्व आर्मी' में बढ़ोतरी होगी 
जिसका दरूगामी फ़ायदा भी इन्हीं 
कम्पनियों को होगा। इसके साथ ही 
कम्पनियाँ आईटी सेक्टर के मज़दरूों 
को बिना ओवर टाइम रेट दिए उनसे 
अतिरिक्त काम करवा सकती ह।ै 
करीब 140 साल पहले दनुिया के 
लाखों मज़दरूों के संघर्ष व कुर्बानी 
के बाद 8 घण्टे काम का हक़ हासिल 
हुआ था। यह बनुियादी हक़ भी आज 
मज़दरू वर्ग से छीना जा रहा ह।ै 

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 
आईटी सेक्टर में काम के घण्टे बढ़ान 

की तैयारी के निहितार्थ हमारे सामने 
हैं। हमें इसके ख़िलाफ़ एक जझुारू 
संघर्ष खड़ा करना होगा। केन्द्रीय ट्रेड 
यनूियन के अर्थवादी रवैये, मज़दरू-
विरोधी चहेरे और मज़दरू वर्ग से ग़द्दारी 
को समझना होगा। इसके विकल्प में 
एक क्रान्तिकारी यनूियन का गठन 
करना होगा जोकि एक जझुारू मज़दरू 
आन्दोलन खड़ा कर सके। इसके साथ 
ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 
कोई भी पूँजीवादी चनुावबाज़ पार्टी 
हमारे हक़ों-अधिकारों के लिए नहीं 
लड़ेगी चाह ेवह कांग्रेस हो या अन्य 
क्षेत्रीय पार्टी। यें पार्टियाँ फ़ासीवादी 
मोदी सरकार का विकल्प नहीं हो 
सकतीं क्योंकि इनकी आर थ्िक 
नीतियों में बनुियादी रूप से कोई 
फ़र्क  नहीं ह,ै सिर्फ़  रफ़्तार और दर 
का फ़र्क  ह।ै केवल एक क्रान्तिकारी 
पार्टी के नेततृ्व में जनता का जझुारू 
राजनीतिक आन्दोलन और एक 
समाजवादी व्यवस्था ही उसका 
विकल्प हो सकती ह।ै 

कागं्रेस का मज़दूर-विरोधी चेहरा फ़िर हुआ बेनकाब, 
कर्नाटक में काम के घण्टे बेतरह बढ़ाने की तैयारी में सरकार! 

l वृषाली
लोकसभा चनुावों में “अबकी बार 

- 400 पार” के नारे की दरु्गति के बाद 
मोदी सरकार 3.0 बैसाखी के सहारे 
सत्ता में आयी। इसके साथ ही भाजपा 
के तीसरे कार्यकाल की शरुुआत में 
पेश हुए बजट ने सरकार की आने 
वाले 5 साल का ट्रेलर और पिछले 
10 सालों का फ्लैशबैक दिखा दिया 
ह।ै निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं 
बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त 
मन्त्री बन गई ंहैं। लेकिन बजट पिछले 
10 सालों की ही तरह महेनतकशों के 
लटू और कॉरपोरेट घरानों, धन्नासेठों 
के लिए छूट का दस्तावेज़ ही ह।ै

भाजपा लम्बे समय से महिला 
“सशक्तिकरण” के शिगफ़ेू उछाल 
रही ह।ै वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण 
ने 23 जलुाई को लोकसभा में बजट 
पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय 
बजट 2024-25 में महिलाओ ं और 
लड़कियों को लाभ पहुचँाने वाली 
योजनाओ ं और महिलाओ ं के नेततृ्व 
वाले विकास को बढ़ावा दनेे के 
लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक 
का आबण्टन किया गया ह।ै लेकिन 
पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड दखेा 
जाये तो भाजपा के सत्तासीन होने के 
बाद कल्याणकारी स्कीमों पर होने 
वाले वास्तविक ख़र्च में लगातार कमी 
आयी ह।ै एक ओर भाजपा यह दावा 
करती ह ैकि प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण 
योजना के तहत 80 करोड़ आबादी 
को 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया 
गया ह।ै लेकिन दसूरी ओर खाद्यान्न 
सब्सिडी पर जहाँ 2019-20 में केन्द्रीय 
बजट का 6.61% का ख़र्च तय किया 

गया था, इस वर्ष इसे घटाकर 4.5% 
कर दिया गया ह।ै 

विश्व भखू सचूकांक 2023 
में भारत के स्थान (125 दशेों में 
111वाँ स्थान) को झठुलाने की तमाम 
कोशिशों में लगी भारत सरकार का 
बजट कुछ और ही हक़ीक़त बयां करता 
ह।ै भखूमरी और कुपोषण के ख़िलाफ़ 
समकेित बाल विकास परियोजना 
बेहद ज़मीनी स्तर की योजना ह।ै इसका 
एक मखु्य लक्ष्य ह ै बच्चों, गर्भवती 
और दधू पिलाने वाली महिलाओ ं
को ज़रूरी पोषाहार महुयैा करना। वर्ष 
2013-14 में समकेित बाल विकास 
परियोजना को बजट का 0.95% 
हिस्सा आबण्टित किया गया था। 
मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 
समकेित बाल विकास परियोजना और 
प्रधानमन्त्री मात ृ वन्दना योजना को 
जोड़ कर सक्षम आगँनवाड़ी, पोषण 
2.0 व सामर्थ्य प्रोग्राम में तब्दील कर 
दिया गया ह।ै इस विलय के बाद इन 
सभी योजनाओ ंपर होने वाले ख़र्च को 
लगातार कम किया गया ह।ै समेकित 
बाल विकास परियोजना पर इस वर्ष 
महज़ 0.45 फ़ीसदी ख़र्च आबण्टित 
किया गया ह।ै सिर्फ़  पोषाहार की बात 
करें तो एक अनमुान के अनसुार इसके 
लिए (राज्य सरकारों के फ़ण्ड समते) 
तक़रीबन 42,033 करोड़ रुपये राशि 
की ज़रूरत ह,ै जबकि महिला एवं बाल 
विकास मन्त्रालय को कुल आबण्टित 
की गयी राशि ही 26,092 करोड़ 
रुपये ह,ै सक्षम आगँनवाड़ी और 
पोषण स्कीम को 21,200 करोड़ 
रुपये की राशि आबण्टित की गयी ह।ै 
सरकार की इसी वर्ष की एक रिपोर्ट के 

अनसुार भारत में 6 महीन से 6 साल 
के बीच के 13.7 करोड़ बच्चों में से 
8.9 करोड़ बच्चे आगँनवाड़ी केन्द्रों 
में दर्ज हैं। कुल मिलकर समकेित 
बाल विकास परियोजना के तक़रीबन 
10.01 करोड़ लाभार्थी हैं। वर्ष 2017 
से सरकार ने लाभार थ्ियों पर किया जा 
रहा औसतन ख़र्च 8 रुपये प्रति दिन 
प्रति व्यक्ति ही तय किया हुआ ह।ै उसी 
तरह प्रधानमन्त्री मात ृ वन्दना योजना 
के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की 
राशि वर्ष 2013 से उतनी ही चली आ 
रही ह।ै सकल घरेल ूउत्पाद के हिस्से 
के रूप में दखेें तो मनरेगा, प्रधानमन्त्री 
मात ृ वन्दना योजना, मिड-डे-मील, 
समकेित बाल विकास परियोजना 
जैसे कल्याणकारी योजनाओ ंपर ख़र्च 
लगतार ही कम होता गया ह।ै इसमें 
अगर महगँाई दर को जोड़ दिया जाये 
तो यह ख़र्च और कम ही हो जाता ह।ै 
यही नहीं, आबण्टित की गयी राशि 
भी परू्ण रूप से इस्तेमाल कर ही ली 
जाएगी, इसकी भी कोई गारण्टी नहीं ह।ै 
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय की 
ही एक रिपोर्ट के अनसुार वर्ष 2022-
23 में आबंटित की गयी राशि का 
केवल 73.42 फ़ीसदी हिस्सा ही 
इस्तेमाल किया गया। महिला एवं 
बाल विकास मन्त्रालय के ही 2023 
के वार्षिक रिव्यू रिपोर्ट के अनसुार 
आगँनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की राशि 
को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख, 
शौचालय के निर्माण के लिए तय राशि 
को 12,000 से बढ़ा कर 36,000 
और पेय जल की उपलब्धता के लिए 
तय राशि को 10,000 से बढ़ा कर 
17,000 रुपये कर दिया गया। लेकिन 

लाभार थ्ियों के पोषाहार पर ख़र्च होने 
वाले समते स्कीम वर्क रों के मानदये 
राशि में इज़ाफ़ा करने का ख़याल 
भाजपा सरकार को नहीं आया! 

नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत 
शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दनेे 
की स्कीम में आगँनवाड़ीकर्मियों 
के श्रम की लटू का भी हिस्सा ह।ै 
‘पोषण भी – पढ़ाई भी’ योजना 
मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल 
में ही शरुू कर दिया गया था। इसके 
अनसुार आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ं
को अब औपचारिक प्राथमिक शिक्षा 
का भार उठाना पड़ेगा। ज़ाहिरा तौर 
पर कार्यकर्ताओ ं का बोझ बढ़ेगा, 
मानदये नहीं! एक रिपोर्ट के अनसुार 
जलुाई 2023 में पोषण ट्रैकर ऐप से 
जटुाया गया आकँड़ा यह बताता ह ै
कि महराष्ट्र, ओड़ीसा, राजस्थान और 
तेलंगाना में लाभार्थी और आगँनवाड़ी 
कार्यकर्ता का अनपुात क्रमशः 67.7, 
55.4, 75.6 और 64.5 ह।ै आबादी 
की ज़रूरत के अनसुार नये केन्द्र खोले 
जाने, खाली पड़े पदों की भर्ती इत्यादि 
पर महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय 
का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं ह।ै 

भाजपा के कार्यकाल में आकँड़ों 
की बाज़ीगरी करने में महिला एवं 
बाल विकास मन्त्रालय भी किसी से 
पीछे नहीं ह।ै राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 
सर्वेक्षण - 5 के अनसुार 5 वर्ष से कम 
की उम्र के भारत में 35.5% बच्चों की 
लम्बाई और 19.3% बच्चों का उम्र 
के अनसुार वज़न कम हैं और 32.1% 
बच्चे कमज़ोर हैं। लेकिन महिला एवं 
बाल विकास मन्त्रालय का दावा ह ै
कि यह सरकारी आकँड़े ही झठेू हैं 

और पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज किये गये 
आकँड़ों से यह मले नहीं खाते! 

1975 से लाग ूहुई समकेित बाल 
विकास परियोजना का मक़सद था 
बेहद सस्ती दरों पर बच्चों, गर्भवती 
महिलाओ ंआदि की दखेरेख व पोषण 
तथा बनुियादी शिक्षा महुयैा कराना 
ताकि श्रमशक्ति के पनुरुत्पादन पर 
पूँजीपति वर्ग का ख़र्च कम किया जा 
सके। इस स्कीम में ज़मीनी स्तर पर 
कार्यरत महिलाओ ं को “सशक्त” 
करने के नाम पर उनके श्रम की लटू 
लम्बे समय से चली आ रही ह।ै आज 
के समय में आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ं
को 25 अलग-अलग कार्यभार सौंपे 
हुए हैं। लेकिन मानदये की राशि, पेंशन, 
ग्रैच्युटी, इत्यादि पर कोई सरकार कुछ 
ख़र्च नहीं करना चाहती। भाजपा 
सरकार ने तो अपने परेू कार्यकाल के 
दौरान एक ही रुख़ अपनाया ह ै– परुानी 
घोषणाओ ं को ही हर साल दोहराते 
रहो, लेकिन उन्हें किसी भी क़ीमत पर 
लाग ूनहीं करो! प्रधानमन्त्री महोदय ने 
2018 में पोषण 2.0 स्कीम लॉचं की 
थी। उसी साल सभी स्कीम वर्क रों के 
मानदये में, बेहद मामलूी, बढ़ोत्तरी 
की घोषणा हुई। तब से लगातार वही 
घोषणा दहुरायी जाती रही लेकिन वह 
अब तक लाग ूनहीं हुई! उसी तरह अब 
स्कीम वर्क रों को हाथ में ‘आयषु्मान 
भारत’ का झनुझनुा थमा दिया गया 
ह ैऔर सरकारी वक्तव्य में 2018 के 
मानदये बढ़ोत्तरी के “ऐतिहासिक” 
क़दम का ही फिर  से गणुगान कर दिया 
गया ह।ै मोदी 3.0 में इसी “गारण्टी”  
की उम्मीद की जा सकती ह!ै

सक्षम आगँनवाड़ी और पोषण 2.0 का अक्षम और कुपोषित बजट
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l रूपेश
जैसे ही आप दिल्ली से नोएडा 

में प्रवेश करते हैं, चौड़ी सड़कें  और 
आलीशान इमारतें आपका स्वागत 
करती हैं। यदि आप कालिन्दी कंुज 
की तरफ़ से नोएडा में प्रवेश करेंगे तो 
‘सपुरनोवा’ नाम की गगनचमु्बी इमारत 
आपका स्वागत करेगी जो शायद राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र की सबसे ऊँची इमारत ह।ै 
अगर रात में आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 
प्रवेश करते हैं तो रौशनी की चमचमाहट 
से चमकते मॉल और इमारतें आपको 
‘विकास’ की कहानी बयान करती 
मिल जाएगँी। इन तमाम दशेी-विदशेी 
कम्पनियों के बड़े-छोटे प्लाण्ट नोएडा-
ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में चल 
रही हैं जिनमें लाखों की संख्या में मज़दरू 
काम करते हैं, जो दशे के तमाम इलाक़ों 
से होते हैं।

नोएडा के ‘विकास’ की कहानी
आज से लगभग पचास साल 

पहले जब ‘नवीन ओखला औद्योगिक 
विकास प्राधिकरण (NOIDA)’  की 
योजना बनी थी तो मखु्य तौर पर 
औद्योगिक विकास पर ही योजनाकारों 
का ‘फोकस’ था। जब फैक्ट्रियाँ लगनें 
लगीं तो उनमें काम करने वाले मज़दरू 
आस-पास के गाँवों में किराये पर रहने 
लगे। जैसे-जैसे ‘विकास’ की गति 
तेज़ होती गयी मज़दरूों की आबादी 
बढ़ती गयी। अब एक बड़ी आबादी 
औद्योगिक सेक्टरों के बीच में झगु्गी 
बनाकर रहने लगी। 1991 में उदारीकरण 
और निजीकरण की नीतियाँ लाग ूहोने 
के बाद नोएडा का तेजी से ‘विकास 
‘हुआ’। विशषे औद्योगिक क्षेत्र (SEZ) 
का नोएडा में निर्माण हुआ। औद्योगिक 
विकास के साथ-साथ नोएडा प्राधिकरण 
आवासीय सेक्टरों को भी विकसित कर 
रही थी जिसमें एक बड़ी मध्यवर्गीय 
आबादी रहने आयी। सन ्2000 के बाद 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के ‘विकास ‘ के 
अगले चरण की शरुुआत होती ह।ै यही 
वह समय था जब औद्योगिक विकास 
के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विकास 

में रियल एस्टेट प्रवेश करता ह।ै नोएडा-
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के दोनों किनारे, 
नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में, ग्रेटर 
नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अलग-
अलग हिस्सो में तेजी से गगनचमु्बी 
इमारतों वाली आवासीय कॉलोनियों 
का विकास हुआ। दशे के सबसे बड़े 
मॉल तथा सपुर मार्के ट का निर्माण हुआ। 
आज नोएडा-ग्रेटर नोएडा के ‘विकास’ 
की चमक को दखेकर किसी की भी 
आखँें चौंधिया सकती ह।ै 

इस ‘विकास’ की दूसरी तस्वीर
पर आइये अब हम आपको 

‘विकास’ की एक दसूरी तस्वीर दिखाते 
हैं। जब उपरोक्त सारी परिघटनाए ँघटित 
हो रही थी, उसी के साथ-साथ एक अन्य 
परिघटना भी घटित हो रही थी। जैसे-
जैसे नोएडा-ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक 
क्षेत्रों में कम्पनियों का विस्तार हो रहा 
था वैसे-वैसे इन इलाक़ों में महेनतकशों 
की संख्या भी तेज़ी से बढ रही थी। 
गगनचमु्बी आवासीय सेक्टरों के निर्माण 
के बाद महेनतकशों की एक बड़ी 
आबादी, इसमें रहने वाली मध्यवर्गीय-
उच्च मध्यवर्गीय आबादी के घरेल ू
कामों में भी लगी।

शहर की ‘विकास’ योजना बनाने 
वाले योजनाकारों के पास इन लाखों 
महेनतकशों के आवास के लिए कोई 
योजना नहीं थी। अब मदैान में उतरते हैं 
छोटे कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर! 
इन्होन किसानों से ज़मीनें खरीद कर 
कॉलोनियाँ काटी तथा छोटे-छोटे प्लाट 
काटकर मज़दरूों को बेच दिया। इसी तरह 
की दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियाँ हिण्डन 
नदी के दोनों तरफ बसी हैं। छिजारसी, 
चोटपरु, बहलोलपरु, पर्थला, खजंरपरु, 
सोरखा, ककराला इत्यादि नोएडा में 
तथा कुलेसरा, सतु्याना, लखनावली, 
जलपरुा आदि ग्रेटर नोएडा में ऐसे गाँव 
हैं जहाँ कई लाख महेनतकश परिवार रह 
रह ेहैं। इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की 
कोई बनुियादी सवुिधा नहीं ह।ै 

बिना बिजली के रहने को मजबरू 
लाखों लोग

इन बनुियादी समस्याओ ं में सबसे 
प्रमखु ह ै बिजली की समस्या। राष्ट्रीय 
राजधानी से सटे हुए इन इलाक़ों में 
लाखों परिवार बिना बिजली कनेक्शन 
के रहने को मजबरू हैं। जी हाँ! आपने 
बिलकुल सही पढ़ा, लाखों परिवार 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बिना बिजली 
के नरक से भी बदतर ज़िन्दगी जीन को 
मजबरू हैं। 2024 में दशे की राजधानी 
के सबसे ‘विकसित’ जगह पर कोई 
ऐसी ज़िन्दगी जी रहा हो यह शायद कई 
लोगों के लिये मानना भी ममुकिन न हो। 
लेकिन हक़ीक़त यह ह ैकी नोएडा की 
भयंकर गर्मी में भी ये लोग बिना बिजली 
के अधँरेे में रहते हैं। दशे में इस बार जैसी 
गर्मी पड़ी वह तो सबको पता ही ह।ै ऐसी 
गर्मी में दिल्ली-एनसीआर के लोगों के 
दिमाग में एक सकूुन होता ह ै कि रात 
जब घर जायेंगे तो कम से कम पंख ेके 
नीच ेचनै की नींद लेंगे। पर नोएडा-ग्रेटर 
नोएडा के इन लाखों लोगों को यह भी 
नसीब नहीं। इतना ही नहीं, बिजली 
नहीं होने पर पानी की भी एक भयंकर 
समस्या रहती ह।ै लोगों को मजबरूी 
में रोज़ के इस्तेमाल के लिये भी पानी 
कई बार ख़रीद कर लेना पड़ता ह।ै यही 
कारण ह ै कि कई बार भयंकर गर्मी से 
लोगों की जान तक चली जाती ह।ै

बिजली की समस्या को लेकर 
लोगो ंका संघर्ष

ऐसा नहीं ह ै कि इस समस्या का 
संज्ञान प्रशासन, सरकार या बिजली 
विभाग को नहीं ह।ै यहाँ रहने वाले लोग 
स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग, 
‘जनप्रतिनिधियों’ के पास बरसों से 
दौड़-भाग करके थक चकेु हैं। आश्चर्य 
की बात ह ैकि बगल में ही संसद भवन ह ै
मगर आजतक वहाँ इतनी बड़ी आबादी 
की समस्या पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी 
इसी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में स्थित किसी 
पूँजीपति के उपर कोई संकट आ जाए तो 
स्थानीय प्रशासन से लेकर राजधानी तक 
के लोग परेशान हो जाएगँे। 

पिछले साल इस समस्या को लेकर 
लोगों का ग़ुस्सा स्वतःस्फूर्त  तरीक़े  से 

सड़कों पर फूट पड़ा था जिसके बाद कुछ 
लोगों ने इसमें आगे बढ़कर अगवुाई 
करने की कोशिश की थी। लेकिन एक 
सही दिशा की कमी और कुछ लोगों के 
अवसरवाद के कारण वह किसी नतीजे 
पर नही गया। बीते 25 जनू को फ़िर से 
लोगों का ग़ुस्सा फूटा। कुलेसरा तथा 
सतु्याना के लोगों ने मिलकर गौतम बदु्ध 
नगर के जिलाधिकारी के कार्यालय पर 
बिजली कनेक्शन के लिए जबरदस्त 
प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगवुाई 
भी तब वही कर रह े थे, लेकिन वो 
इसे सही तरीक़े  से आयोजित करने में 
असफल रह ेजिसकी वजह से परेू प्रदर्शन 
के दौरान अफरातफरी का माहौल बना 
रहा। जिलाधिकारी तथा बिजली विभाग 
के अधिकारी ने कुछ मौखिक आश्वासन 
दिये पर परेू प्रदर्शन के दौरान लोगों 
का यही कहना था कि राष्ट्रीय हरित 
प्राधिकरण (NGT) में एक केस चल 
रहा ह ैजिसकी वजह से हिण्डन किनारे 
की कॉलोनियों में बिजली नहीं दी जा 
रही। अर्थात ऐसे मौखिक आश्वासन से 
कुछ नही हो सकता। 

प्रदर्शन के समापन के बाद से 
अगवुाई करने वाली टीम के कुछ लोग 
NGT में जाने की तैयारी में लग गये। 
लोगों से पिटीशन पर साइन करवाने की 
शरुुआत हो गयी मगर काग़जी तैयारी 
में परुानी टीम के अवसरवादी लोगों ने 
सहयोग करना बन्द कर दिया। बच ेहुए 
लोगों ने एक पर्चा निकाला और जनता 
के बीच अपनी बात लेकर गये तथा 
28 जलुाई को एक विशाल जनसभा 
का कुलेसरा में आयोजन किया गया। 
इस जनसभा में ‘एकता संघर्ष समिति’ 
का गठन करके बिजली कनेक्शन की 
लड़ाई को सही तरीक़े  से आगे बढाने का 
संकल्प लोगों ने लिया। तब से अलग-
अलग कॉलोनियों में लगातार मीटिग की 
जा रही ह।ै वॉलंटियर की टीम बनायी जा 
रही ह।ै 7अगस्त को नयी टीम ने NGT 
में पिटीशन दायर कर दिया। अभी उतार-
चढ़ाव भरा एक लम्बा सफर तय करना 
ह।ै उम्मीद ह ैकि लोग एकजटु होकर इस 
लड़ाई को अजंाम तक पहुचँाएगँे।

मलू समस्या क्या है और 
आख़िर रास्ता क्या है?

अभी तक इन कॉलोनियों के 
लोग स्थानीय दलाल किस्म के लोगों 
के नेततृ्व में स्थानीय प्रशासन तथा 
‘जनप्रतिनिधियों’ की परिक्रमा करते रह े
थे। लोगों ने कभी एक मज़बतू इलाक़़ाई 
संगठन बनाकर इस समस्या के समाधान 
का प्रयास नहीं किया था। अगर लोग 
सही तरीक़े  से संगठित होकर अपने 
अधिकार के लिए आवाज़ उठायेंगे तो 
बिजली जैसी बनुियादी सवुिधा दनेे से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता। 2022 में 
पंजाब उच्च न्यायालय ने भी यह फ़ै सला 
सनुाया था कि बिजली एक बनुियादी 
ज़रूरत ह ैऔर संविधान के अनचु्छेद 21 
में दिये जीवन के अधिकार का अभिन्न 
अगं ह।ै आज हिण्डन नदी के किनारे 
बसी दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के 
निवासियों के सामने एक ही रास्ता ह–ै 
संघर्ष का रास्ता। बिना सही तरीक़े  से 
संगठित हुए कोई भी संघर्ष नहीं जीता 
जा सकता ह।ै यह आज हो भी रहा 
ह,ै लेकिन हमें इसके कारणों को भी 
समझना होगा कि आख़िर क्यों प्रशासन 
और सरकार लाखों लोगों की बनुियादी 
समस्याओ ंपर ज़रा भी ध्यान नहीं दतेी?

इसका सबसे बड़ा कारण यह ह ैकि 
यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग महेनत-
मज़दरूी करने वाले लोग हैं। और आज 
हम जिस व्यवस्था में जी रह े हैं उसमें 
मज़दरूों को महज़ काम करने की मशीन 
समझा जाता ह ैतथा उन्हें कीड़े-मकोड़ों 
के तरह जीन के लिये छोड़ दिया जाता 
ह।ै बात सिर्फ़  बिजली समस्या की नहीं 
ह।ै आज उन तमाम बनुियादी समस्याओ ं
के लिये भी हमें लड़ना और संगठित 
होना होगा जो हमसे छीनी जा रही हैं। 
बिजली समस्या की इस लड़ाई को आगे 
बढ़ाकर इसे आम मज़दरूों की ज़िन्दगी 
से भी जोड़ना होगा, उन समस्याओ ंको 
भी उठाना होगा और लोगों को एकजटु 
और संगठित करना होगा तभी जाकर 
असल मायने में हर तरह की दिक़्क़तों 
का निवारण किया जा सकता ह।ै 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अधेँरे में रहने को मजबूर लाखो ंमेहनतकश

100 दिन के रोजगार की 
गारण्टी का वादा कहा ँगया?

25 जलुाई। ज्ञात हो कि 23 जलुाई 
को केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण 
ने आम बजट पेश किया। इस बजट ने 
एक बार फिर मोदी सरकार के मजदरू-
विरोधी चहेरे को उजागर कर दिया। गोदी 
मीडिया इस बजट को भी परूा बढ़ा-
चढ़ाकर पेश कर रही ह ै ताकि सरकार 
की सभी कमियों को छुपाया जा सके। 
लेकिन सरकार चाह ेकितना भी ज़ोर क्यों 
न लगा ले हक़ीक़त सामने आ ही जाती 
ह।ै ध्यान रह ेकि मनरेगा एक्ट की स्थापना 
के बाद से पहली बार ऐसा हुआ ह ैकि 

केन्द्र सरकार के बजट भाषण में मनरेगा 
का एक भी उल्लेख नहीं मिला ह।ै 

वहीं मनरेगा राशि की बात करें तो 
मनरेगा बजट के लिए 86000 हजार 
करोड़ आबण्टित किये गये हैं जो वित्तीय 
वर्ष 2023-24 के मद 1,05,299 करोड़ 
रुपये के वास्तविक व्यय से 19,298 
करोड़ रुपये कम ह।ै वहीं कुल जीडीपी 
के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 24-25 
के लिए आबण्टन केवल 0.26 प्रतिशत 
के आसपास ह।ै इस बजट कटौती का 
सीधा अर्थ ह ैमजदरूों के कार्यदिवस की 
कटौती।

पिछले 5 वर्षों के आकँड़े दखे ेजाए 
तो मनरेगा योजना में प्रति परिवार प्रदान 

किये गये रोजगार के दिनों की औसत 
संख्या केवल 45 से 55 दिनों के बीच 
रही ह,ै कायद ेसे अगर सरकार को 100 
दिन रोजगार दनेे का वादा परूा करना ह ै
तो उसको 2.70 लाख करोड़ से ज्यादा 
के बजट का प्रावधान करना चाहिए। 
साफ तौर पर रोज़गार गारण्टी के तहत 
काम ना दनेा व बेरोज़गारी भत्ता ना दनेा  
मनरेगा क़ाननू का उल्लंघन ह।ै आज हर 
जगह श्रम क़ाननूों की धजियाँ उड़ाते हुए 
मज़दरूों से हाड़-तोड़ महेनत करवाई जा 
रही ह।ै लम्बे-चौड़े दावे करने वाली मोदी 
सरकार मनरेगा मज़दरूों को किसी भी 
प्रकार की सवुिधा नहीं द ेपा रही।  यूँ तो 
सरकार मनरेगा में 100 दिन के काम की 

गारण्टी दतेी ह ैलेकिन वह अपने वायद े
पर कहीं भी खरी नहीं उतरती। 

क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दरू यनूियन 
के साथी अजय ने बताया कि यूँ तो 
भारतीय संविधान में भी अनचु्छेद 21 
के तहत जीवन के अधिकार की बात 
की गई ह।ै जीवन के अधिकार का सीधा 
मतलब रोजगार की गारण्टी ह,ै लेकिन 
मनरेगा एक्ट में गारण्टी के बावजदू 
बड़ी ग्रामीण आबादी बेरोजगारी की 
मार झले रही ह।ै मनरेगा में पहले से ही 
बजट की कमी के साथ धाँधली होने 
का आरोप लगता रहा ह।ै वैसे भी गाँव 
में मनरेगा मज़दरूों की संख्या बढ़न से 
मनरेगा पर भार बढ़ना लाज़िमी ह।ै ऐसे 

में सरकार को कायद ेसे मनरेगा के बजट, 
कार्यदिवस व दिहाड़ी में बढ़ोत्तरी करनी 
चाहिए थी। लेकिन मोदी सरकार ने उल्टा 
मनरेगा बजट में कटौती कर मज़दरूों के 
हालातों को और बदतर बनाने योजना 
बना रखी ह।ै इस बजट में एक तरफ तो 
मोदी सरकार कॉरपोरेट टैक्स में भारी 
छूट द ेरही ह ैवहीं दसूरी तरफ जनता पर 
करों का बोझ बढ़ाकर महॅगंाई का बोझ 
लाद रही ह।ै क्रान्तिकारी मनरेगा मजदरू 
यनूियन, मोदी सरकार के मज़दरू विरोधी 
बजट के ख़िलाफ़ अपना रोष प्रदर्शन 
करेगी।

– क्रान्तिकारी मनरेगा यनूियन, 
हरियाणा

पूँजीपतियों से यारी है मज़दरूों से ग़द्दारी है!

राष्ट्रीय राजधानी से सट शहर में बिना बिजली कनेक्शन के रह रहे लाखो ंपरिवार

मौजदूा बजट में मनरेगा के लिए आवण्टन से मनरेगा मज़दूरो ंको सिर्फ  40 दिन ही काम मिलेगा।
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(पेज 2 पर जारीे)

l अपूर्व
कुछ दशकों पहले तक लोग यह 

कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 
सर्दी,गर्मी और बरसात का मौसम उनकी 
रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा कर सकता 
ह!ै साँस लेने की हवा उनके फेफड़ों में 
ज़हर घोल सकती ह ैऔर पीन का पानी 
उनकी जान ले सकता ह!ै लेकिन यह हो 
रहा ह ैऔर बहुत तेज़ गति से हो रहा ह!ै 
जिसे हम आज ग्लोबल वार्मिंग, जलवाय ु
परिवर्तन या पर्यावरणीय विनाश के रूप 
में दखे रह ेहैं, वह इसी प्रक्रिया का नाम ह।ै

1850 के बाद से पिछला वर्ष 
(2023) सबसे गर्म वर्ष घोषित हुआ 
था! तो वहीं इस साल गर्मियों में ल ूका 
शिकार हज़ारों की आबादी हुई। गर्मी 
और हीटवेव यानी ल ूसे लाखों दिहाड़ी 
मज़दरूों से लेकर रेहड़ी-ठेला लगाने वाले, 
रिक्शा चलाने वाले, डिलिवरी (सप्लाई) 
का काम करने वाले हज़ारों लोगों के 
सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा कर 
दिया था! कुछ राज्यों में जहाँ एक तरफ 
ल ू ने लोगों की ज़िन्दगी को मशु्किल में 
डाल रखा था तो वहीं दसूरी तरफ परू्वोत्तर 
के असम से लेकर दक्षिण के केरल में 
बारिश,बाढ़,अतिवषृ्टि और भसू्खलन 
से लाखों लोगों को मौत, तबाही और  
विस्थापन आदि झलेना पड़ा ह।ै बरसात 
का मौसम भी पहाड़ी राज्यों से लेकर 
मदैानी इलाक़ों तक में कहर की तरह 
बरसा ह।ै उत्तराखण्ड, हिमाचल से लेकर 
जम्मू-कश्मीर ,लेह-लद्दाख तक भारी 
बारिश भसू्खलन से सैकड़ों लोग मारे 
गये! लोगों के घर, खते, फसलें, व्यवसाय 
आदि तबाह हो गए! इन प्राकृतिक 
आपदाओ ंके जो शिकार हुए हैं वह आम 
महेनतकश अवाम हैं। इन आपदाओ ं
में उन्हीं की रोज़ी-रोटी छिनी! उन्हीं का 
घर तबाह हुआ! वही भसू्खलन में दबे-
कुचले और वही बाढ़ से विस्थापित हुए!

कहने को तो यह प्राकृतिक आपदाए ँ
हैं लेकिन ये आपदाए ँप्रकृति ने नहीं बल्कि 
पूँजीपति वर्ग, उसके मनुाफे की अन्धी 
हवस और पूँजीवादी व्यवस्था की दने हैं। 
पूँजीवादी-साम्राज्यवादी मीडिया, उसके 

भोंप,ू बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निगमों 
के टुकड़ों पर पल रह े तमाम चाटुकार 
बदु्धिजीवियों तक ने अपने तमाम उपाय 
लगाकर, ग़लत-सलत तथ्यों और उनके 
आधारहीन विश्लेषणों के द्वारा इस बात 
को भरसक छिपाने का प्रयास करते हैं कि 
इन आपदाओ ंके मलू कारक पूँजीवादी 
व्यवस्था पर पर्दा डालकर इसकी तोहमत 
या तो स्वयं प्रकृति पर या आम जनता 
(जिसे मानव जनित आपदा के नाम पर 
प्रचारित किया जाता ह)ै पर मढ़ दिया 
जाये! लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी 
आज ग्लोबल वार्मिंग और उससे पैदा हुई  
पर्यावरणीय तबाही के वास्तविक कारणों 
को छिपा पाना बिल्कु ल असम्भव हो 
गया ह।ै यहाँ तक कि बहुत सारी पूँजीवादी 
संस्थाओ ं को दबी जबुान से ही सही 
लेकिन यह स्वीकार करना पड़ा ह ै कि 
जलवाय ुपरिवर्तन के कारण घटित होने 
वाली आपदाए ँ पूँजीवादी व्यवस्था की 
अराजकता और पूँजीपतियों के मनुाफे 
की अन्धी हवस के कारण हो रही हैं!

आज ग्लोबल वार्मिंग हमारी ज़िन्दगी 
को अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर 
प्रभावित कर रहा ह।ै इसके प्रभाव पर बात 
करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये ह ै
क्या? सीध ेऔर आसान शब्दों में बात 
की जाए तो जैसे हम ठण्ड से बचने के 
लिए कम्बल ओढ़ते हैं, कम्बल के अन्दर 
गर्मी बनी रहती ह,ै वह गर्मी को बाहर 
नहीं निकलने दतेी ह,ै ठीक उसी तरह से 
पथृ्वी के वायमुण्डल में कुछ गैसें कम्बल 
का काम करती हैं, जो सरू्य से आने 
वाली गर्मी को तो पथृ्वी पर रोक दतेी हैं 
लेकिन वायमुण्डल से गर्मी को निकलने 
नहीं दतेीं! जैसे-जैसे इन गैसों की मात्रा 
बढ़ती जाती ह,ै पथृ्वी का तापमान बढ़ता 
जाता ह।ै इन गैसों में मखु्य ह ै कार्बन 
डाइऑक्साइड, मीथन, क्लोरोफ्लोरो 
कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि! यदि 
यही प्रक्रिया एक हद से ज़्यादा बढ़ जाये, 
तो इसका विनाशकारी असर पथृ्वी पर 
पड़ता ह।ै इसका प्रभाव फिर ग्लेशियरों 
के तेज़ी से पिघलने, सखूा, बाढ़, 
अतिवषृ्टि, कहीं अत्यधिक गर्मी और 

कहीं अत्यधिक ठण्ड के रूप में दखेने 
को मिलती ह।ै वास्तव में, यह हद आज 
पूँजीवादी मनुाफ़े  की हवस और लटू के 
कारण ही पार हो रही ह।ै इन आपदाओ ं
को और भी विनाशकारी बनाने के लिए 
पूँजीपति वर्ग द्वारा अन्धाधनु्ध जंगलों की 
कटान से लेकर खनिजों का उत्खनन और 
जैविक ईधंनों का बेहिसाब दोहन तक 
सब शामिल ह ैजो इस जलवाय ुपरिवर्तन 
की गति को और तेज़ कर दतेे हैं। 

पिछले वर्ष ऑक्सफ़ै म की रिपोर्ट 
ने सबको चौंकाते हुए यह आकँड़ा पेश 
किया कि दनुिया की सबसे अमीर एक 
प्रतिशत आबादी ने 2019 में उतना ही 
कार्बन प्रदषूण पैदा किया जितना की 
5 अरब लोगों ने किया, जो मानवता 
की सबसे ग़रीब दो-तिहाई आबादी का 
हिस्सा हैं। इन अमीरों द्वारा उत्सर्जित किये 
गये कार्बन की मात्रा के कारण 13 लाख 
लोगों की गर्मी से सम्बन्धित अतिरिक्त 
मौतें हो सकती हैं! इनमें से ज़्यादातर मौतें 
2020 से 2030 के बीच होंगी। ये मौतें 
केवल गर्मी से होने वाले प्रभाव के कारण 
होंगी। इस गर्मी से पथृ्वी पर जो प्राकृतिक 
आपदाए ँहोंगी वह अलग ह!ै 

अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि 
गर्मी का महेनतकशों-मज़दरूों के ऊपर 
क्या प्रभाव पड़ता ह!ै संयकु्त राष्ट्र की 
रिपोर्ट के मतुाबिक़ हर साल भीषण गर्मी 
के चलते दनुिया भर में करीब 2 करोड़ 
30 लाख मज़दरू काम के दौरान चोटिल 
होते हैं। इसकी वजह से सालाना 18970 
लोगों को अपनी जान से हाथ धोना 
पड़ता ह।ै वहीं 21 लाख मज़दरू किसी 
न किसी विकलांगता के शिकार हो जाते 
हैं। गर्मी से दो करोड़ से ज़्यादा  लोग 
किडनी से जडु़ी बीमारियों के मरीज हो 
जाते हैं। एक करोड़ 60 लाख मज़दरू सरू्य 
से आने वाले अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन 
(यवूी) के सम्पर्क  में आते हैं जो कहीं ना 
कहीं हर साल त्वचा सम्बन्धी कैन्सर के 
लिए ज़िम्मेदार ह।ै सिर्फ  इतना ही नहीं 
पूँजीपतियों के मनुाफ़े के कारखाने, जो 
चौबीसों घण्टे धुआँ छोड़ते रहते हैं, उस 
वाय ु प्रदषूण से हर साल 8 लाख सत्तर 

हजार महेनतकश अपनी जान से हाथ 
धो लेते हैं। पर्यावरणीय तबाही किसानों 
को भी तबाह कर रही ह।ै दनुिया भर 
में 87 करोड़ से ज़्यादा  किसान और 
खतेिहर मज़दरू कीटनाशकों के सम्पर्क  में 
आते हैं जो हर साल 3 लाख से ज़्यादा 
ज़िन्दगियों को निगल रहा ह।ै करीब 2 
लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के 
चलते हर साल अपनी जान गवाँ दतेे हैं। 
जलवाय ुपरिवर्तन के कारण आने वाली 
प्राकृतिक आपदाओ ं में 1991 से अब 
तक विकासशील दशेों में बाढ़, सखूा, 
अतिवषृ्टि, भसू्खलन आदि से औसतन 
18 करोड़ 90 लाख लोग प्रतिवर्ष 
प्रभावित हुए हैं। हमारे दशे में पिछले कुछ 
सालों में हर तरह के प्रदषूण के कारण 
प्रतिवर्ष 25 लाख से ऊपर लोगों की मौत 
होती गई ह।ै 

इन प्रदषूणों की मार सबसे अधिक 
ग़रीब महेनतकश आबादी पर ही पड़ी 
ह।ै क्योंकि पूँजीपति वर्ग के पास तो 
पानी से लेकर हवा तक को साफ करने 
के प्यूरीफायर मौजदू हैं! रसायन मकु्त, 
कीटनाशक मकु्त ऑर्गेनिक महगँा भोजन 
तक आसानी से उपलब्ध ह!ै लेकिन 
आम महेनतकश आबादी के पास इस 
तरह के न तो कोई साधन मौजदू हैं और 
न ही आर थ्िक क्षमता ह।ै उसे तो इसी 
जहरीले दमघोंटू हवा में साँस लेना ह!ै 
प्रदषूित पानी पीना ह!ै तमाम रसायन 
और कीटनाशकों से भरा हुआ मिलावटी 
भोजन लेना ह!ै इसके अलावा ग्लोबल 
वार्मिंग के जो दसूरे ख़तरे प्राकृतिक 
आपदा के रूप में आ रह े हैं उसे भी 
झलेना ह!ै

वैज्ञानिकों के अनमुान के मतुाबिक 
अगर इस पथृ्वी पर बढ़ते तापमान को 
रोकना ह ैतो कार्बन उत्सर्जन कम करने 
के साथ ही करीब 1.6 बिलियन हके्टेयर 
में नए वनों की जरूरत होगी! यह 1.6 
बिलियन हके्टेयर भारत के आकार के 
पाँच गनुा क्षेत्र के बराबर ह!ै लेकिन इन 
वनों को लगाने की बात तो दरू यहाँ तो 
उल्टे उनकी अन्धाधनु्ध कटाई की जा 
रही ह!ै सिर्फ  भारत में ही नहीं बल्कि 

परूी दनुिया में! इस मामले में भी जहाँ 
दक्षिणपन्थी और फ़ासीवादी ताक़तों की 
सरकार ह ै वहाँ पर्यावरणीय विनाश की 
रफ़्तार और भी तेज़ ह।ै चाह े अमरेिका 
में ट्रम्प का कार्यकाल हो, ऑस्ट्रेलिया में 
स्कॉट मॉरीसन, ब्राज़ील का परू्व राष्ट्रपति 
बोल्सेनारो हो या यहाँ पर मोदी सरकार! 
डोनाल्ड ट्रम्प ने जहाँ जलवाय ुपरिवर्तन 
की खिल्ली उड़ाते हुए इसे झठूा करार 
दिया था, वहीं बोल्सेनारो के कार्यकाल में 
धरती का फेफड़ा कह ेजाने वाले अमजे़न 
वर्षा वनों की कटाई 175 गनुा तक बढ़ 
गई थी! भारत में भी उत्तर के हिमालय 
से लेकर दक्षिण तक बेइन्तहा जंगलों 
को काटा गया ह,ै जिसकी कीमत आम 
महेनतकश आबादी चकुा ही रही ह!ै 

पथृ्वी पर सबसे ज़्यादा  प्रदषूण 
फैलाने वाले उद्योगों में से एक जीवाश्म 
ईधंन उद्योग ने पिछले 20 वर्षों में इतना 
अधिक मनुाफ़ा कमाया ह ै कि उसे 
जलवाय ु के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील 
55 दशेों में जलवाय ु के कारण होने 
वाले आर थ्िक नकु़सान की लागत को 
लगभग 60 गनुा से अधिक कवर किया 
जा सकता ह!ै लेकिन यह मनुाफा पथृ्वी 
और पर्यावरण के विनाश की क्षतिपरू्ति के 
लिए नहीं ह!ै क्योंकि इस विनाश से ना 
तो पूँजीपति वर्ग को कुछ नकुसान होने 
वाला ह ैऔर ना ही उसके मनुाफ़े  पर कुछ 
असर होने वाला ह!ै यह सारा विनाश तो 
आम महेनतकश अवाम को ही झलेना 
ह।ै जब तक यह पूँजीवादी व्यवस्था रहगेी 
तब तक दशे और दनुिया के मज़दरूों-
महेनतकशों को पर्यावरणीय तबाही की 
मार झलेनी पड़ेगी! इस तबाही से बचने 
का केवल और केवल एक ही विकल्प 
ह ैकि इस मानवद्रोही पूँजीवादी व्यवस्था 
को ध्वस्त करना! इसके रहते किसी भी 
प्रकार की पर्यावरणीय तबाही को न ही 
रोका जा सकता ह ैऔर न ही प्रकृति की 
असीम संसाधनों का समग्र मानव के हित 
में प्रयोग किया जा सकता ह।ै

जलवाय ुपरिवर्तन और ग़रीब मेहनतकश आबादी

l अदिति
फ़ासीवादी भाजपा दशे की जनता 

में साम्प्रदायिक बँटवारे को तेज़ करने 
के लिये नये-नये हथकण्डे अपना 
रही ह।ै मन्दिर-मस्जिद की राजनीति, 
साम्प्रदायिक भाषणों-बयानों, लव-जिहाद 
और जनसंख्या जिहाद जैसे नफ़रती 
प्रचारों के बाद उत्तर प्रदशे में भाजपा ने 
काँवड़ यात्रा में दकुानों पर नाम लिखने 
का निर्देश जारी किया था। कहने को तो 
दशे का संविधान धर्म और जाति के नाम 
पर किसी भी तरह के भदेभाव पर रोक 
लगाता ह,ै लेकिन विशषे तौर पर भाजपा 
के शासन में संविधान और सेकुलरिज़्म 
की बातों की असलियत यही ह।ै काँवड़ 
यात्रा के दौरान शिव को जल अर्पित 
करने के लिये हरिद्वार से गंगा नदी से जल 
लाया जाता ह।ै यह कह कर कि यात्रा के 
दौरान काँवड़ खण्डित ना हो और हलाल 
भोजन यात्रियों तक ना पहुचँ ेइसके लिये 
फ़ासीवादी योगी सरकार ने तानाशाही 

भरा फ़रमान जारी किया था। काँवड़ यात्रा 
के दौरान परेू उत्तर प्रदशे में मार्ग पर पड़न 
वाली दकुानों के मालिकों को अपने नाम 
और दकुान पर बिकने वाली खाद्य सामग्री 
की सचूी लिखने का निर्देश दिया गया 
था। हालाँकि सपु्रीम कोर्ट ने इस मामले 
की सनुवाई करते हुए दकुानों पर नेम प्लेट 
लगाने सम्बन्धी आदशे पर रोक लगा दी ह ै
और इसपर सनुवाई जारी ह।ै लेकिन इसके 
बावजदू वास्तव में संघी गणु्डों ने रास्ते में 
पड़न वाली दकुानों के दकुानदारों को नाम 
की पट्टी लगाने को बाध्य किया ह।ै

पिछले साल भी मजु़फ़्फ़रनगर ज़िले 
में काँवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़न वाले 
सभी मसुलमान मालिकों के होटल बन्द 
करा दिये गये थे। इनमें वे शाकाहारी होटल 
भी शामिल थे जहाँ खाने में प्याज-लहसनु 
भी नहीं डाला जाता था। इस बेहूदा आदशे 
के पीछे मसु्लिम दकुानदारों के ख़िलाफ़ 
अभियान चला रह े स्वामी यशवीर नाम 
के एक ढोंगी बाबा का हाथ ह।ै इस घोर 

साम्प्रदायिक व्यक्ति ने आरोप लगया ह ै
कि “मसुलमान लोग खाने में थकू रह ेहैं 
और मतू्र भी कर रह े हैं।” ऐसे अपराधी 
की जगह सीध ेजेल में होनी चाहिए थी, 
लेकिन फ़ासिस्ट भाजपा उसे सर-आखँों 
पर बैठाकर उसके वाहियात आरोपों के 
आधार पर लोगों का कारोबार बन्द करा 
रही ह।ै इसके ज़रिये काँवड़ के नाम पर 
रास्ते में गणु्डागर्दी करने व साम्प्रदायिक 
उन्माद पैदा करने वालो के लिए राह 
आसान बना रही ह ैकि वे मसु्लिम नामों 
की पहचान करके उन दकुानों को निशाना 
बनायें। संघ परिवार व उसके अनषुगंी 
संगठनों द्वारा वैसे भी मसु्लिम दकुानदारों 
से हिन्दुओ ं द्वारा सामान न खरीदने का 
अभियान लम्बे समय से चलाया जाता 
रहा ह।ै 

बताते चलें कि पिछले साल के 
मकुाबले इस साल काँवड़ यात्रियों की 
संख्या में 20 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ ह।ै 
इस यात्रा में आम तौर पर बेरोज़गार यवुा 

शामिल ही शामिल होते हैं और उनकी 
एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा लम्पटीकृत 
मज़दरूों और लम्पटीकृत टुटपुँजिया वर्ग से 
आने वाले लोगों का ह।ै यात्रा के दौरान 
काँवड़ियों द्वारा हिसंा के भी तमाम मामले 
सामने आये, जो यह दर्शाता ह ैकि धार्मिक 
यात्रा के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद पैदा 
करने की छूट योगी सरकार द्वारा दी गयी ह।ै 
ज्ञात हो पिछले साल इन काँवड़ियों पर पषु्प 
वर्षा भी की गयी थी। इस बार काँवड़ यात्रा 
के दौरान कुछ हिसंा के उदाहरण पेश ह ै:

- हरियाणा के रतिया शहर में स्कू ली 
बस से काँवड़ छूने मात्र से काँवडियों ने 
बच्चों से भरी बस पर हमला कर दिया। 
मामला में लीपा-पोती करने के लिये 
पलुिस द्वारा 40 अज्ञात लोगों पर एफ़ 
आई आर दर्ज़ की गयी। इस घटना में संज ू
और विक्की जो बजरंग दल से जड़ेु ह ैउन्हें 
शामिल पाया गया।

- 1 अगस्त को हापड़ु के सिकन्दर गेट 
स्थित मदरसे पर काँवड़ियों ने धावा बोल 

दिया और आरोप लगाया कि मदरसे से 
किसी ने थकूा ह।ै

- 27 जलुाई को मरुादनगर में रावली 
रोड़ के पास कार चालक द्वारा काँवड़ियों 
को टक्कर लगने पर और एक काँवड़ 
खण्डित होने पर काँवड़ियों ने रोड जाम 
कर दिया। साथ ही कार चालक को बरुी 
तरह पीटा साथ ही कार में भी तोड़-फोड़ 
की गयी और कार पलट दी।

- 19  जलुाई को मजुफ्फरनगर में 
काँवड़ियों ने खाने में प्याज़ के इस्तेमाल 
करने पर रेहड़ी वाले को पीटा।

- 23 जलुाई को हरिद्वार में छोटी सी 
कहासनुी में काँवड़ियों ने ट्रक चालक पर 
हमला कर दिया।

- 23 जलुाई को मजुफ्फरनगर में 
काँवड़ियों द्वारा ई-रिक्शा चालक पर 
हमला किया। हमले के 5 दिन बाद चालक 
मोहित की मौत हो गयी, परिवार ने बताया 
कि मारपीट के कारण मोहित की मौत हुई। 

कावँड़ यात्रियो ंके बहाने दकुानो ंपर नाम लिखने का योगी सरकार का हिटलरी फ़रमान
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l आदित्य
बीते 27 जलुाई को दशे की 

राजधानी में एक वीभत्स घटना घटी। 
दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के एक 
कोचिगं संस्थान की एक एक लाइब्रेरी 
में भारी बारिश के बाद पानी भरने से 
(बिना शहर में कोई बाढ़ आये) 3 छात्रों 
की डूब कर मौत हो गयी। ये तीनों छात्र 
यपूीएससी की तैयारी कर रह े थे। वैसे 
तो असल में इस घटना में कितने लोगों 
की मौत हुई यह अभी तक साफ़ नहीं 
ह।ै घटना के वक़्त वहाँ 30-40 (यह 
अब तक पषु्ट तौर पर नहीं कहा जा 
सकता) लोग मौजदू थे, जिसमें से कुछ 
छात्र बाहर निकल आये। लेकिन कुल 
कितने छात्रों की मौत हुई यह अभी भी 
रहस्य ह।ै हर बार की तरह यह परूा तन्त्र 
– पलुिस-प्रशासन और सरकार, घटना 
और उसकी असल वज़हों पर पर्दा 
डालने की कोशिश में लग गये। सरकार 
की चाटुकार पलुिस ने कुल मौत का 
आकँड़ा छिपाना शरुू कर दिया और 
न ही घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी 
किया। इतना ही नहीं, इस घटना के 
चार दिन पहले ही भारी बारिश के बाद 
एक छात्र की बिजली लगने से मौत हो 
गई थी। किन्तु बावजदू इसके एमसीडी 
(दिल्ली नगर निगम) ने कोई कार्रवाई 
नहीं की जिसके बाद यह दिल दहला 
दनेे वाली घटना घटी। 

यह दरु्घटना नही ंहत्या है!
भले ही ये जनविरोधी सरकार 

(दिल्ली और दशे दोनों ही) इस परूी 
घटना को महज़ हादसा करार दनेे में 
लगे हों, लेकिन सच तो यह ह ै कि 
यह इस व्यवस्था में चन्द लोगों के 
मनुाफ़े की हवस ने इनकी हत्या की ह।ै 
इनके कारणों पर अगर गौर करें तो हम 
पायेंगे कि पलुिस, दिल्ली नगर-निगम, 
दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार – सभी 
इसके लिये ज़िम्मेदार हैं। यही कारण 
ह ैकि ऐसी किसी घटना के होते ही ये 
सब मिल जाते हैं और इसे प्राकृतिक 
आपदा बताने लगते हैं या फ़िर किसी 
एक व्यक्ति को इसके लिये ज़िम्मेदार 
ठहराने लगते हैं। उदाहरण के लिये 
जैसे ही इस घटना के बाद लोगों का 
प्रतिरोध उमड़ पड़ा, पलुिस ने एक 
थार ड्राईवर को गिरफ़्तार कर लिया 
जो उस वक़्त वहाँ से गाड़ी लेकर गज़ुर 
रहा था या फ़िर राओ कोचिगं संस्थान 

के मालिक के वकील ने इस घटना 
को महज़ “एक्ट ऑफ गॉड” करार 
दिया। लेकिन वहाँ जैसे अवैध तरीक़े  
से इमारतों के बेसमणे्ट में लाइब्रेरी चल 
रही होती ह,ै उसपर न तो एमसीडी और 
न ही आप सरकार या भाजपा सरकार 
कोई उपयकु्त कार्रवाई करती ह,ै उल्टा 
इसपर लीपापोती करने का काम करती 
ह ैऔर एक-दसूरे पर आरोप मढने का 
का काम करती ह।ै लोगों के ग़ुस्से को 
शान्त करने के लिये चन्द बेसमणे्ट को 
सील कर दिया जाता ह,ै लेकिन यह 
नही बताया जाता कि एमसीडी को कई 
बार छात्रों ने ऐसे किसी घटना के हो 
जाने की चतेावनी दी थी। अर्थात छात्रों 
को तत्काल कुछ दिखाकर उन्हें शान्त 
करने की कोशिश की जाती ह ैऔर यह 
बोला जाता ह ैकि आप अपनी पढ़ाई 
पर ध्यान दो, हम असल कारणों पर 
पर्दा डालते रहेंगे! 

अगर असल कारणों पर गौर करें 
तो हम पायेंगे कि इसके लिये ज़िम्मेदार 
मनुाफ़े की अन्धी हवस ह,ै जिसका 
एक हिस्सा सरकार, नगर-निगम, 
पलुिस सबको जाता ह।ै दिल्ली का 
ओल्ड राजेन्द्र नगर दशे के कई इलाक़ों 
की तरह एक केन्द्र ह ैजहाँ दशे भर से 
छात्र आईएएस-आईपीएस बनन का 
सपना लेकर आते हैं। उनके इसी सपने 
का सौदा किया जाता ह ैऔर जो इस 
सौद े को ख़रीदने की औकात रखता 
ह,ै उसे ही इसके लिये सोचने का भी 
मौका दिया जाता ह।ै यह बात दीगर 
ह ै कि उसमें से एक प्रतिशत लोग भी 
यह सपना परूा नहीं कर पाते हैं। आगे 
आकँड़ों से हम इस बात की पषु्टि भी 
करेंगे। यहाँ छात्रों के आते ही उन्हें 
लटूने की होड़ मची होती ह।ै पहले तो 
यहाँ कोचिगं संस्थानों की फ़ीस लाखों 
में होती हैं जहाँ सैकड़ों छात्रों के कई 
बैच चलाये जाते हैं। इसमें भी छात्रों को 
भ्रमित करने और पैसे ऐठंने के लिये 
अलग-अलग कई किस्म के कोर्स रख े
जाते हैं। इतना ही नही, इनसे वहाँ रहने 
पर भी इन्हें लटूा जाता ह।ै रहने के लिये 
छात्रों से सोने-चाँदी के जैसे पैसे लिये 
जाते हैं, रहने को माचिस की डिब्बी 
जैसे कमरे दिये जाते हैं। उसमें भी यहाँ 
एक दलालों का नेटवर्क  चलता ह ै
जिसके बिना कमरे नही मिल सकते। 
इस तरह यह परूा कारोबार अरबों का 
ह।ै अब आप सोच सकते हैं कि क्यों 

पलुिस, नगर-निगम, सरकार और 
मीडिया इस घटना को “दरु्घटना” करार 
दनेे को अमादा ह!ै

आज शिक्षा की हालत और 
इसका बाजारीकरण

पहले हम यपूीएससी के छात्रों 
की बात करें तो आज भले ही लाखों 
बच्चे दशेभर में इसकी तैयारी करते 
हैं, लेकिन सच्चाई यह ह ैकि इनमें से 
बमशु्किल ही कुछ छात्रों को नौकरियाँ 
मिल पाती हैं। अगर आकँड़ों पर नज़र 
दौड़ाए ँतो 2023 में 13 लाख से भी 
ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल 
हुए थे, लेकिन इसमें से महज़ 1016 
छात्र ही इसमें उत्तीर्ण हो पाये। मतलब 
सिर्फ़  0.07 प्रतिशत छात्र ही इस 
परीक्षा में पास हो पाये। वही ँ 2021 
में 5,08,619 छात्रों ने इस परीक्षा में 
भागीदारी की थी जिसमें से सिर्फ़  685 
छात्रों को, मतलब 0.13 प्रतिशत 
छात्रों को ही नौकरी मिल पायी। इसमें 
भी यह तो आज साफ़ ह ैकि जिस तरह 
से भाजपा और आरएसएस के लोगों ने 
हर संस्थानों में अपने लोगों को घसुाने 
का काम किया ह,ै तो इसमें शक नहीं 
होना चाहिए कि इन “उत्तीर्ण” छात्रों में 
बहुमत में वैसे ही लोगों को चनुा जाता 
हो जिनका सम्बन्ध उनके ही ज़हरीले 
विचारधारा से हो। साथ में 2021 की 
तलुना में दोगनेु से भी अधिक छात्रों 
का परीक्षा के लिये फॉर्म भरना बाकि 
जगहों पर नौकरी न होने की बात 
भी साबित करता ह।ै और आज यह 
हक़ीक़त ह ै कि रोज़गार की भयंकर 
कमी के कारण सालों तैयारी करने के 
बाद बाकि के लाखों छात्र या तो वापस 
घर बेरोज़गार लौट जाते हैं, छोटा-मोटा 
धन्धा शरुू कर दतेे हैं, छोटी-मोटी 
नौकरियाँ करने को मजबरू हो जाते हैं 
या फ़िर इन सब से हारकर आत्महत्या 
करने को मजबरू हो जाते हैं।

आज दशे के हर शिक्षण संस्थानों 
की हालत कमोबेश यही ह।ै सरकारी 
स्कू लों की हालत कैसी ह ै यह हमें 
पहले ही पता ह,ै अब सरकारी कॉलेजों 
को भी सोच-ेसमझ े तरीक़े  से बर्बाद 
किया जा रहा ह ैताकि निजी स्कू लों-
कॉलेजों-कोचिगंों का धन्धा चल सके। 
शिक्षा को बाज़ारू माल बना दिया गया 
ह।ै इसमें कई कोचिगं माफ़िया का जन्म 
हुआ ह ैजो अपने तरीक़ों से मनमाना 

तौर पर छात्रों को लटूने का काम करते 
हैं। इनका अरबों का कारोबार होता 
ह ैऔर अपने पैसों के दम पर प्रचारों 
के ज़रिये यपूीएससी जैसी प्रतियोगी 
प्रतियोगिताओ ंको पा लेने की ख़मुारी 
लोगों में नश ेकी तरह चढ़ायी जाती ह।ै 
उन्हें किताबों की दनुिया में क़ैद रहने 
कहा जाता ह ैऔर बताया जाता ह ैकि 
सवाल मत करो!

आज नौकरियाँ पहले ही नहीं हैं 
और नाममात्र की वैकें सियाँ निकल 
रहीं हैं, लेकिन आलम यह ह ैकि उसमें 
भी एनटीए जैसे संस्थान के ज़रिये पेपर 
लीक करा दिया जाता ह।ै और यह यहीं 
तक सीमित नही रहता, नीट-जेईई, 
जेआरई जैसे प्रतियोगी परीक्षाओ ं में 
भी धाँधली हो जाती ह।ै इन घटनाओ ं
का ही प्रभाव ह ै कि आज लगातार 
छात्रों के आत्महत्याओ ं में इज़ाफ़ा 
हो रहा ह।ै 2018 से 2022 के बीच 
कुल 59,239 ने आत्महत्याए ँ की। 
इसमें सिर्फ़  2022 में लगभग 13 हज़ार 
छात्रों ने आत्महत्या की जबकि 2017 
में यह संख्या 9,905 थी। इस संख्या 
का बढ़ना अपने आप में दशे की शिक्षा 
व्यवस्था की ख़स्ता हालत को बयाँ 
करने के लिये काफ़ी ह ैजो दिन-ब-दिन 
बदतर ही होती जा रही ह।ै

लोगो ंका उभरता प्रतिरोध
ऊपर लिखित बातों से यह स्पष्ट ह ै

कि कैसे आज शिक्षा का बाज़ारीकरण 
कर दिया गया ह,ै और इसे चन्द लोगों 
की बपौती बना दी गयी ह।ै लेकिन 
आज साथ ही दशे भर में इन घटनाओ ं
के ख़िलाफ़ प्रतिरोध भी उमड़ रहा ह।ै 
यह कोई अनायास नही ह ैकि नीट और 
जेआरई के पेपर लीक होने के बाद दशे 
भर के छात्र सड़कों पर उतर आते हैं। या 
फ़िर ओल्ड राजेन्द्र नगर की घटना होने 
पर अपने कमरों और लाइब्रेरियों में क़ैद 
रहने वाले छात्र सड़कों पर उतर जाते 
हैं। यह वास्तव में तमाम समस्याओ ं
का एक चरम बिन्दु ह ै जिसके बाद 
आम छात्रों और लोगों का ग़ुस्सा 
इसपर फूट रहा ह।ै यह तो असल में 
महगँी होती शिक्षा, भयंकर बेरोज़गारी 
और तमाम विषम परिस्थितियों जैसे 
महगँाई, साम्प्रदायिकता आदि का 
नतीज़ा ह ै जो किन्हीं घटनाओ ं के 
घटित होने पर सामने आ रहा ह।ै हाल 
ही में बंगलादशे के छात्रों का दशेव्यापी 

आन्दोलन इसी का उदाहरण ह,ै जिसमें 
छात्रों का ग़ुस्सा वहाँ लम्बे समय से 
चले आ रही महगँाई, बेरोज़गारी आदि 
जैसी समस्याओ ंपर फूट पड़ता ह ैऔर 
वहाँ की प्रधानमन्त्री तक को दशे छोड़ 
का भागना पड़ता ह।ै 

आज छात्रों  के सामने  
विकल्प क्या है?

दशे की सरकार कितना भी दावा 
कर ले कि हमारा दशे तरक्की कर रहा 
ह,ै विश्वगरुु बन रहा ह,ै लेकिन दशे के 
हालात लोगों को इसे सच मानन से 
रोक रह े हैं। दशे में मौजदू फ़ासीवादी 
सरकार द्वारा लगातार एक नकली 
दशु्मन खड़ा करने की कोशिश की जा 
रही ह,ै लेकिन एक बड़ी आबादी यह 
समझने लगी ह ैकि दशे में आज उनकी 
असल समस्या महगँी शिक्षा, महगँा 
स्वास्थ्य, बेरोज़गारी, महगँाई, भखुमरी 
आदि ह।ै ऐसे में आज छात्रों को सिर्फ़  
घटना विशषे पर प्रदर्शनों तक सीमित 
नहीं रहना होगा। इन तमाम विरोध 
प्रदर्शनों को एक व्यापक राजनीतिक 
विरोध प्रदर्शन बनाने का काम करना 
होगा। ऐसे छात्रों के स्वतन्त्र संगठन 
बनाने होंगे जो छात्रों के जनआन्दोलनों 
को सही दिशा द ेसकें । कोई भी प्रदर्शन 
सिर्फ़  एक घटना तक ही सीमित न 
रह े बल्कि इसके ज़रिये सबके लिये 
समान व निःशलु्क शिक्षा-स्वास्थ्य, 
पब्लिक लाइब्रेरी जैसी माँगों को भी 
उठाया जाये। हर जगह छात्रों के रहने 
के लिये सरकारी होस्टलों की व्यवस्था 
की जाये। जहाँ सरकार यह नहीं कर 
पाती वहाँ रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट लाग ू
किये जायें जिसके ज़रिये दलालों और 
मकानमालिकों जैसे परजीवियों पर 
काब ूकिया जा सके। यही नहीं, हमें उन 
तमाम प्रदर्शनों का समर्थन करना होगा 
जो आज ग़लत के ख़िलाफ़ उठ रह ेहैं। 
चाह े बंगाल में हुई अमानवीय घटना 
के ख़िलाफ़ हो या बंगलादशे में छात्रों 
का समर्थन हो, हमें हर तरह के समर्थन 
जटुाने व करने होंगे। हमें भगत सिंह, 
सखुदवे चन्द्रशखेर आज़ाद जैसे यवुा 
क्रान्तिकारियों की विरासत को आगे 
बढ़ाना होगा और दशे के तमाम छात्रों 
का एक दशेव्यापी आन्दोलन खड़ा 
करना होगा, तभी जाकर दशे के तमाम 
छात्रों के लिये एक बेहतर भविष्य की 
बात की जा सकती ह!ै

दिल्ली में निजी कोचिगं संस्थानो ंके मनुाफ़े  की हवस ने ली छात्रों  की जान
बरसो ंसे अनेक समस्याओ ंमें जी रहे छात्र के सब्र का बाधँ टूटा, सड़को ंपर उमड़ा ग़ुस्सा!
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‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ की 
ऐतिहासिक तारीख़ 9 अगस्त के दिन 
परीक्षाओ ं में पेपर लीक और भर्तियों 
में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ़ राजधानी 
दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर छात्रों ने 
विरोध प्रदर्शन किया। इसमें दशे के 12 
राज्यों से सैकड़ों की संख्या में छात्र-यवुा 
प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली पलुिस ने 
जटुान से पहले ही “अनमुति” न होने 
का हवाला द े दिया था। यही इस दशे 
में विरोध करने के जनवादी अधिकार 
की असल हक़ीक़त बन चकुी ह।ै इसके 
बावजदू जब छात्र-यवुा संसद मार्ग थाने 
तक एक रैली की शक़्ल में पहुचँ गये तब 
दिल्ली पलुिस के अफ़सरों को मजबरून 
जन्तर-मन्तर पर सभा के लिए जगह 
दनेी पड़ी। जन्तर-मन्तर पर चली सभा 
को अलग-अलग राज्यों से आये छात्र-
यवुा प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। 
अन्धी-बहरी फ़ासीवादी मोदी सरकार 
का कोई भी प्रतिनिधि छात्र-यवुाओ ंका 
ज्ञापन लेने तक नहीं आया। प्रदर्शनकारी 
जब ज्ञापन सौंपने के मक़सद से संसद 
मार्ग की ओर बढ़े तो मोदी सरकार की 
दिल्ली पलुिस ने दमन का पाटा चला 
दिया। छात्राओ ं तक को बरेु तरीक़ से 
घसीटा गया। कइयों के कपड़े तक 
फट गये। लातों-घूसँों से छात्र-छात्राओ ं
को पीटा गया। केशव, अजंलि, नीश,ू 
विशाल आदि कई साथियों को अलग 
से निशाना बनाया गया। घण्टाभर चली 
जद्दोजहद के बाद पलुिस द्वारा सैकड़ों 
प्रदर्शनकारियों को बसों में ठँूस दिया 
गया। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घण्टों 
घमुाया गया। इस दौरान पानी ही नहीं 
बल्कि घायल और बेहोश साथियों 
को प्राथमिक चिकित्सा की सवुिधा 

तक नहीं दी गयी। प्रदर्शनकारियों को 
हिरासत में लेकर कापसहड़ेा थाने में 
रखा गया। हिरासत के दौरान भी छात्रों-
यवुाओ ं का धरना लगातार जारी रहा। 
ख़बर फ़ैलने के बाद दशेभर से नागरिकों, 
बदु्धिजीवियों ने दिल्ली पलुिस-प्रशासन 
पर दबाव बनाया। अपनी फ़जीहत होती 
दखे और आन्दोलन के तीख े तेवर के 
सामने पलुिस को अन्त में हार माननी 
पड़ी और प्रदर्शनकारी छात्रों-यवुाओ ं
को बिना किसी कार्रवाई के दरे शाम 
रिहा करना पड़ा। आन्दोलन को आगे 
बढ़ाने के नये संकल्प के साथ प्रदर्शन 
का समापन हुआ।

इस दशे के हुक्मरानों का अपनी 
न्यायपरू्ण माँगों के लिए शान्तिपरू्ण 
विरोध कर रह े आम छात्रों-यवुाओ ं
के प्रति रवैया फिर से साफ़ हो गया। 
ख़ासतौर पर भाजपा सरकार के 
कार्यकाल के दौरान दशे में बेरोज़गारी, 
परीक्षाओ ंमें पेपर लीक और भर्तियों में 
भ्रष्टाचार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चकुा 
ह।ै प्रधानमन्त्री मोदी जी ने कभी इस 
बात पर गर्व किया था कि हमारा दशे 
यवुा आबादी का सबसे बड़ा दशे ह।ै 
लेकिन यवुा आबादी के इस सबसे बड़े 
दशे के यवुाओ ं का भविष्य अधँरेे की 
गर्त में ह।ै पिछले सात सालों के दौरान 
80 से ज़्यादा परीक्षाओ ंके पेपर लीक हो 
चकेु हैं। भर्तियों में होने वाला भ्रष्टाचार 
हम सबके सामने ह।ै आरओ-एआरओ, 
यपूी पलुिस भर्ती परीक्षा, बीपीएससी 
से लेकर हाल में नीट और यजूीसी नेट 
जैसी परीक्षाओ ंकी एक लम्बी फ़े हरिस्त 
ह।ै इस पर भी मौजदूा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र 
प्रधान संसद में यह बयान दनेे की बेशर्मी 
कर रह े हैं कि भाजपा के कार्यकाल 

में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ ह।ै 
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश 
परीक्षाए ँ भी आयोजित करने वाली 
एनटीए जैसी संस्था को बिना किसी 
सवु्यवस्थित ढाँच ेके चलाया जा रहा ह ै
जिसका नतीजा यह ह ैकि एनटीए द्वारा 
आयोजित की जाने वाली परीक्षाओ ं
में बड़े पैमाने पर अनियमितताए ँसामने 
आ रही हैं। एनटीए द्वारा आयोजित 
की जाने वाली सभी परीक्षाए ँ प्राइवेट 
एजेंसियों के माध्यम से करायी जा रही 
हैं। विभिन्न परीक्षाओ ंके पेपर सरकारी 
प्रेसों की जगह प्राइवेट प्रेसों से छपवाये 
जा रह े हैं। हाल ही में उत्तर प्रदशे में 
आरओ-एआरओ परीक्षा में पेपर लीक 
में प्राइवेट प्रेस से ही पेपर लीक हुआ 
था। कहना नहीं होगा छात्रों-यवुाओ ं
के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार 
जारी ह।ै हमारे सपनों को मोदी सरकार 
के राज के दौरान बरुी तरह से कुचला 
गया ह।ै 

वास्तव में परचा लीक और 
धाँधली की इन बढ़ती घटनाओ ं को 
दशे में परीक्षा और शिक्षा के सरकारी 
तन्त्र की विश्वसनीयता को समाप्त 
करके निजी तन्त्र को बढ़ावा दनेे की 
सरकार की कवायद से अलग करके 
नहीं दखेा जा सकता ह।ै इस वर्ष ही 
एनटीए द्वारा सीयईूटी (यजूी) प्रवेश 
परीक्षा के परिणाम बहुत दरे से जारी 
किये गये और तब तक बड़े पैमाने पर 
छात्र विभिन्न प्राइवेट विश्वविद्यालयों में 
दाखिला ले चकेु थे। ऑल इण्डिया सर्वे 
ऑफ़ हायर एजकेुशन की एक रिपोर्ट के 
मतुाबिक भारत के विश्वविद्यालयों में 
2014 से 2021 के दौरान 50 प्रतिशत 
की वदृ्धि हुई लेकिन इस वदृ्धि का 84 

प्रतिशत निजी विश्वविद्यालयों में चला 
गया। मोदी सरकार नीत नयी शिक्षा 
नीति के लाग ू होने के साथ ही यह 
प्रक्रिया और तेज़ हुई ह।ै यानी एक तरफ़ 
सरकारी विश्वविद्यालयों के परेू ढाँच े
को ही तहस-नहस किया जा रहा ह,ै 
और दसूरी तरफ़ परीक्षाओ ंमें धाँधली 
और भ्रष्टाचार के माध्यम से उनकी 
विश्वसनीयता को समाप्त करके उनपर 
दोहरा हमला किया जा रहा ह।ै

मौजदूा भाजपा सरकार का छात्रों 
के प्रति सरोकार साफ़ ह।ै इसी भाजपा 
ने 2014 में हर साल 2 करोड़ रोज़गार 
दनेे का वायदा किया था। केन्द्र सरकार 
के तहत आने वाली भर्तियों के लिए 
आठ सालों में 22.5 करोड़ से ज़्यादा 
नौजवानों ने आवेदन भरे, लेकिन नौकरी 
महज़ 7 लाख 22 हज़ार नौजवानों को 
मिली। प्रधानमन्त्री "परीक्षा पर चर्चा" के 
लिए जितने उत्सुक रहते हैं, परीक्षाओ ं
में धाँधली के बारे में बात करने में इस 
सरकार को उतना ही काठ मार जाता 
ह।ै भाजपा सरकार के शीर्ष नेततृ्व के 
हिसाब से तो पकौड़े तलना और भीख 
माँगना भी रोज़गार की श्रेणी में आता ह!ै 
सरकारी रिपोर्ट के ही अनसुार 2022 में 
हर 2 घण्टे में 3 छात्रों ने आत्महत्या की 
ह।ै निजीकरण-उदारीकरण को बढ़ावा 
दनेे वाली भाजपा सरकार दशे के 
नौजवानों को भविष्य की अनिश्चितता 
और अवसाद ही द ेसकती ह।ै भाजपा 
ने छात्रों-यवुाओ ं को रोज़गार के नाम 
पर केवल छलाभर ह।ै आठ करोड़ 
रोज़गार दनेे का मोदी सरकार का दावा 
एक सफ़ेद झठू के अलावा और कुछ 
नहीं ह।ै सच्चाई यह ह ैकि मोदी सरकार 
के पिछले एक दशक के कार्यकाल 

में बेरोज़गारों की संख्या बढ़ी ह।ै 
आईएलओ की एक रिपोर्ट के अनसुार 
दशे में बेरोज़गारों में 84 प्रतिशत यवुा 
हैं। एनसीआरबी के आकँड़ों के अनसुार 
दशे में आत्महत्या करने वालों में दो-
तिहाई संख्या यवुाओ ं की ह।ै पेपर 
लीक और धाँधली के पीछे भी वास्तव 
में रोज़गार का बढ़ता हुआ संकट ही 
ज़िम्मेदार ह।ै दशे में नियमित रोज़गार के 
अवसर लगातार घटते जा रह े हैं। ऐसे 
में जो थोड़ी-बहुत भर्तियाँ निकल रही 
हैं, उनको पैसे और पहुचँ रखने वाले 
लोग किसी भी क़ीमत पर अपने लिए 
सरुक्षित करा लेना चाहते हैं। यही वजह 
ह ैकि दशे में जैसे-जैसे स्थायी नौकरियाँ 
घट रही हैं, परीक्षाओ ंमें धाँधली और 
पेपर लीक की घटनाए ँउसी अनपुात में 
बढ़ती जा रही हैं। 

पलुिसिया दमन से इस संघर्ष को 
रोका नहीं जा सकता ह।ै मोदी सरकार को 
बंगलादशे के परेू घटनाक्रम को दखेकर 
चते जाना चाहिए। छात्रों-यवुाओ ं पर 
किया जाने वाला कोई भी दमन मोदी 
सरकार पर भारी पड़ेगा। दिशा और 
नौभास का मानना ह ै कि पेपर लीक 
और भर्तियों में धाँधली के ख़िलाफ़ इस 
संघर्ष को इस परूी व्यवस्था से, रोज़गार 
के हक़ की लड़ाई से जोड़ना होगा। 
पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और भ्रष्टाचार 
मकु्त भर्ती व्यवस्था यवुाओ ंका हक़ ह ै
और वे इसे लेकर रहेंगे। परीक्षाओ ं में 
पेपर लीक और भर्तियों में धाँधली के 
खिलाफ़ भगतसिंह जनअधिकार यात्रा 
के तहत दिशा-नौभास का आन्दोलन 
जारी रहगेा! 

– बिगुल सवंाददाता

दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के नेतृत्व में दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर  
पेपर लीक और भर्तियो ंमें धाधँली के खिलाफ़ छात्रों -यवुाओ ंका जझुारू प्रदर्शन!
पुलिस ने आन्दोलन का बर्बरतापूर्वक दमन किया और सैकड़ो ंछात्रों  को हिरासत में लेकर कापसहेड़ा बॉर्डर थाने में रखा! 

मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस का छात्र-यवुा विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब!
पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था हमारा हक़ है, पुलिसिया दमन से हमारा संघर्ष थमेगा नही!ं 

पेपर लीक और भर्तियों में धाँधली के खिलाफ़ भगतसिंह जनअधिकार यात्रा के तहत दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा का आन्दोलन जारी रहेगा! 
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l आनन्द
गत लोकसभा चनुावों में पटखनी 

खाने के बाद कमज़ोर हुई मोदी 
सरकार ने अपने इस तीसरे कार्यकाल 
का पहला बजट पेश करते हुए आने 
वाले समय में अपनी नीतियों की 
एक झलक द ेदी ह।ै जैसाकि उम्मीद 
थी, गठबन्धन सरकार को बचाने के 
लिए चन्द्रबाब ू नायडू की टीडीपी 
और नीतीश कुमार की जदय ू को 
ख़ुश रखने के लिए आन्ध्र प्रदशे 
और बिहार को विशषे पैकेज दनेे की 
घोषणा की गयी। लेकिन दशेी-विदशेी 
पूँजीपतियों और धनी किसानों व 
कुलकों के हितों की हिफ़ाजत करने 
और मज़दरूों व महेनतकशों की लटू-
खसोट बरकरार रखने में सरकार ने 
इस बार भी कोई कोर-कसर नहीं 
छोड़ी ह।ै प्रत्यक्ष करों के मकु़ाबले 
अप्रत्यक्ष करों पर ज़ोर बढ़ान और 
प्रत्यक्ष करों में भी कॉरपोरेट कर का 
हिस्सा लगातार कम करते जाने की 
अपनी परुानी नीति को कायम रखते 
हुए मोदी सरकार ने इस गठबन्धन 
के कार्यकाल में भी पूँजी और श्रम 
के बीच के बनुियादी अन्तरविरोध में 
पूँजी के प्रति अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता 
को एक बार फिर से ज़ाहिर किया ह।ै 
राजकोषीय घाटे को काब ू करने के 
नाम पर ग़रीब व महेनतकश जनता 
को दी जाने वाली सब्सिडी व बजट 
आबण्टन में कटौती करने की प्रक्रिया 
भी बदस्तूर जारी रखी गयी ह।ै रोज़गार 
के नाम पर कुछ दिखावटी स्कीमों 
के नाम गिनाकर महज़ जबुानी ज़मा 
ख़र्च से आगे कुछ भी नहीं किया गया 
ह।ै जो लोग उम्मीद कर रह े थे कि 
कमज़ोर होने के बाद मोदी सरकार 
ग़रीबों व महेनतकशों के प्रति थोड़ा 
नरमी दिखाएगी उनकी उम्मीदों पर 
इस नये कार्यकाल के पहले बजट में 
ही पानी फिर गया ह।ै 

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ने 
सरकार की मशंा तभी जाहिर कर दी 
जब उन्होंने बजट भाषण के दौरान 
घोषणा की कि सरकार राजकोषीय 
घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी 
का 4.9 प्रतिशत करेगी। ग़ौरतलब ह ै
कि चनुावों से पहले प्रस्तुत अन्तरिम 
बजट में यह लक्ष्य 5.1 प्रतिशत का 
रखा गया था। नवउदारवादी नीतियों 
का एक महत्वपरू्ण तत्व राजकोषीय 
घाटे को कम से कम रखना ह ैजिसका 
सीधा मतलब होता ह ै कि जनता के 
कल्याण पर होने वाले सरकारी ख़र्चों 
में कटौती की जाए ताकि पूँजीपतियों 
के ऊपर से करों को बोझ लगातार 
कम से कम किया जा सके और जनता 
पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ाया 
जा सके। इस प्रकार मोदी सरकार ने 
इस कार्यकाल में भी नवउदारवादी 
नीतियों को धड़ल्ले जारी रखने के 
स्पष्ट संकेत द े दिये हैं। विदशेी पूँजी 
को भारत में निवेश करके भारत के 
मज़दरू वर्ग को शोषण करके अकूत 

मनुाफ़ा कूटने के लिए आमन्त्रित करते 
हुए इस बजट में विदशेी कम्पनियों 
के लिए कॉरपोरेट करों की दर 40 
प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर 
दिया गया ह।ै इससे दशेी पूँजीपतियों 
को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उत्पादन 
के साधनों व मध्यवर्ती उत्पादों का 
आयात करने वाले पूँजीपतियों 
के लिए लागत कम हो जायेगी। 
ग़ौरतलब ह ैकि मोदी सरकार ने अपने 
10 साल के कार्यकाल में पहले ही 
भारतीय कम्पनियों के लिए कॉरपोरेट 
कर की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 
22 प्रतिशत कर दिया ह।ै अब विदशेी 
कम्पनियों के लिए कॉरपोरेट करों में 
कटौती करके पूँजी के प्रति अपनी 
पक्षधरता का एक बार फिर से ऐलान 
किया ह।ै 

2014 में कुल कर राजस्व में 
कॉरपोरेट करों का हिस्सा 34.5 
प्रतिशत था जो 2024 में घटकर 26.6 
प्रतिशत रह गया ह।ै अब विदशेी 
कम्पनियों को दी गयी राहत के बाद 
कॉरपोरेट करों का हिस्सा और भी 
कम होगा। कम्पनियों पर लगने वाले 
करों में कटौती का तर्क  यह दिया 
जाता ह ैकि इससे निवेश बढ़ेगा और 
रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे। 
परन्तु पिछले 10 सालों के मोदी 
सरकार के कार्यकाल में कई लाख 
करोड़ रुपयों की राहत दनेे के बाद 
भी रोज़गार की स्थिति बद से बदतर 
ही हुई ह।ै कम्पनियों को करों में छूट 
दनेे का साफ़ मतलब ह ै कि सरकार 
अपनी आमदनी के लिए जनता 
पर करों का बोझ बढ़ाती जाएगी। 
वैसे भी सरकार के कुल राजस्व में 
जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों का 
हिस्सा बढ़ता जा रहा ह ै जो आम 
जनता पर भारी पड़ता ह ैक्योंकि वह 
सभी पर एकसमान दर से लगता ह ै
और लोगों की आय से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता ह।ै प्रत्यक्ष करों में 
भी मोदी सरकार कॉरपोरेट करों में 
कटौती करके आयकर का हिस्सा 
लगातार बढ़ाती गयी ह ैजिसका सीधा 
असर वेतनभोगी मध्यवर्ग पर करों का 
बोझ बढ़न के रूप में सामने आता ह।ै 
पिछले 10 सालों में कुल कर राजस्व 
में आयकर का हिस्सा 20.8 प्रतिशत 
से बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो गया ह।ै          

राजस्व के मामले में जनता पर 
करों का बोझ बढ़ान और बड़ी पूँजी 
को करों में दी जाने वाले छूट के 
अलावा सरकार द्वारा राजकोषीय 
घाटे को कम करने की दसूरी रणनीति 
सरकारी व्यय में कटौती करने की रही 
ह ैऔर इस बजट में भी यह रणनीति 
जारी रही। ख़ास तौर से जनता के 
कल्याण की स्कीमों यानी सामाजिक 
क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले 
ख़र्च में कटौती का सिलसिला इस 
बजट में भी जारी रहा। एक ऐसे समय 
में जब दशे की ग़रीब व महेनतकश 
जनता भयंकर तंगी और बदहाली 

से जझू रही ह ैऔर बेहिसाब महगँाई 
का सामना कर रही ह,ै सामाजिक 
क्षेत्र में सरकारी ख़र्च में कटौती करना 
किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं 
ह।ै लेकिन मोदी सरकार शरुू से ही 
निहायत ही बेशर्मी से यह आपराधिक 
कृत्य अजंाम दतेी आयी ह।ै इसका 
सीधा नतीजा बढ़ती भखुमरी, 
कुपोषण और बीमारियों के रूप में 
सामने आ रहा ह।ै आम लोगों के 
जीवन की बदहाली कुछ प्रातिनिधिक 
आकँड़ों से समझी जा सकती ह।ै वर्ष 
2024 में घरेल ूव्यय की दर में 20 वर्षों 
में सबसे कम पायी गयी तथा घरेल ू
बचत की दर 47 वर्षों में सबसे कम 
पायी गयी। खाद्य पदार्थों में महगँाई की 
दर जनू के महीन में 9.5 प्रतिशत तक 
पहुचँ गयी। ऐसे में जनता को राहत दनेे 
की बजाय बजट ने उसकी मशु्किलें 
और बढ़ान का काम किया ह।ै सेण्टर 
फ़ॉर चाइल्ड राइट्स द्वारा किये गये 
एक विश्लेषण में दिखाया गया ह ैकि 
पिछले 10 सालों में बच्चों पर सरकार 
द्वारा किये जाने वाले ख़र्च 4.5 
प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत रहा 
गया ह।ै इस बजट में भी सामाजिक 
क्षेत्र से सम्बन्धित मन्त्रालयों को 
आवंटित बजट को जीडीपी के 15.6 
प्रतिशत से और कम करके 14.8 
प्रतिशत कर दिया ह।ै आगँनवाड़ी 
स्कीम और मिड-डे मील स्कीम में 
सरकार द्वारा किये जाने वाले ख़र्च में 
वास्तविक मलू्य में कटौती का रुझान 
इस बार भी जारी रखा गया ह।ै इसी 
प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
और महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार 
गारण्टी एक्ट (मनरेगा) में भी कटौती 
का सिलसिला जारी रखा गया ह।ै इस 
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा में 
आवंटित अनमुानित बजट 86 हज़ार 
करोड़ रुपये ह ै जो पिछले वित्तीय 
वर्ष में हुए वास्तविक ख़र्च यानी 98 
हज़ार करोड़ रुपये से काफ़ी कम ह।ै 
एक अनमुान के मतुाबिक़ अगर 
मनरेगा के तहत वाक़ई 100 दिन का 
रोज़गार प्रदान करना ह ै तो सरकार 
को हर वर्ष डेढ़ लाख करोड़ रुपए से 
ज़्यादा का आबण्टन करना चाहिए। 
लेकिन मोदी सरकार उसका आधा 
आबण्टन करती आयी ह ै और उसे 
भी साल-दर-साल कम करती आयी 
ह।ै प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण अन्न 
योजना में भी पिछले वित्तीय वर्ष के 
संशोधित अनमुान के मकु़ाबले 5000 
करोड़ रुपये की कटौती की गयी ह।ै 
प्रधान मन्त्री आवास योजना व जल 
जीवन मिशन के बजट में भी मामलूी 
बढ़ोतरी ही की गयी ह ैजोकि अपर्याप्त 
ह।ै इसी प्रकार भोजन और खाद में 
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 
में भी कटौती का सिलसिला बरकरार 
रखा गया ह।ै साथ ही गाँवों में छोटे 
व मझौले किसानों के हितों में बजट 
आबण्टन करने की बजाय सरकार ने 
लगभग सभी प्रमखु फसलों में न्यूनतम 

समर्थन मलू्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी 
को बरकरार रखा ह ै जिसका लाभ 
सिर्फ़  धनी किसानों व कुलकों को ही 
होगा। शिक्षा के बजट में भी मामलूी 
बढ़ोतरी की गयी ह ै जिसे वास्तविक 
मलू्य के मद्देनज़र दखेने पर साफ़ होता 
ह ै कि शिक्षा के बजट में वास्तव में 
कटौती की गयी ह।ै शिक्षा में कम 
बजट आवंटित करके सरकार स्कू लों, 
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 
इशारा कर रही ह ै कि वे अपना ख़र्च 
छात्रों की फ़ीस बढ़ाकर और सेल्फ़-
फ़ाइनेंसिंग स्कीमों के ज़रिये निकाले। 
इस प्रकार सरकार नागरिकों के शिक्षा 
के मलूभतू हक़ पर डाका डाल रही 
ह।ै यही हालत स्वास्थ्य के क्षेत्र की 
ह ै जिसके बजट में भी बेहद मामलू 
बढ़ोतरी की गयी ह।ै    

वित्तमन्त्री ने अपने बजट भाषण 
में नये रोज़गार पैदा करने के नाम 
पर लम्बे-चौड़े वायद े किये। लेकिन 
ग़ौर से दखेने पर हम पाते हैं कि ये 
वायद े हवाई किले ही साबित होने 
वाले हैं। रोज़गार के नाम पर अगले 
5 सालों में 1 करोड़ यवुाओ ं को 
अप्रेण्टिसशिप दनेे की बात की गयी 
ह।ै दशे की शीर्ष की 500 कम्पनियों 
से कहा गया ह ैकि वे अगले 5 सालों 
तक हर साल 4 हज़ार अप्रेण्टिस की 
भर्ती करें जिन्हें सरकार अपनी ओर 
से हर महीन महज़ 5000 रुपये का 
स्टाइपेंड दगेी। यानी कम्पनियाँ अपने 
काम इन अप्रेण्टिस से करवाएगँी और 
बदले में जनता से वसलेू गये करों से 
अप्रेण्टिस को स्टाइपेंड दिया जाएगा। 
इस अप्रेण्टिसशिप योजना को रोज़गार 
का नाम दनेा वास्तव में इस दशे के 
यवुाओ ंके साथ एक भद्दा मज़ाक़ ह।ै 
सरकार इन कम्पनियों से यह काम 
कैसे करवायेगी, इसकी भी कोई 
चर्चा नहीं की गयी ह।ै यह भी श्रम के 
अनौपचारिकीकरण की नवउदारवादी 
योजना के तहत उठाया गया एक 
हथकण्डा ह ै जिसमें पक्के  रोज़गार 
की गारण्टी दनेे की बजाय महज़ 
अप्रेण्टिसशिप का झनुझनुा थमाया 
गया ह।ै अव्वलन तो निजी कम्पनियाँ 
सरकार की मर्जी के मतुाबिक़ 
अप्रेण्टिस लेने की बजाय अपनी 
ज़रूरत के हिसाब से ही अप्रेण्टिस 
या इन्टर्न को लेंगी। लेकिन जिस भी 
हद तक यह योजना कारगर रहती ह,ै 
इससे रोज़गार की समस्या हल करने 
की दिशा में एक क़दम भी आगे नहीं 
बढ़न वाला ह ैक्योंकि अप्रेण्टिसशिप 
परूी करने वाले यवुाओ ं के सामने 
नौकरी खोजने की जद्दोजहद फिर भी 
करनी होगी और जिस अर्थव्यवस्था 
में नये रोज़गार का सजृन ही नहीं हो 
रहा ह ैउसमें एक साल की अप्रेण्टिस 
करने के बाद बस यह फ़र्क़  होगा कि 
बेरोज़गारों की लगातार बढ़ती फ़ौज 
में कुछ बेरोज़गार ऐसे भी होंगे जिनके 
पास डिग्री के अलावा अप्रेण्टिस का 
प्रमाणपत्र भी होगा। 

रोज़गार के सजृन के नाम पर 
सरकार ने छोटे व मझँोले उद्योगों को 
क़र्ज़ लेने में सहूलियतें दनेे की घोषणा 
की ह।ै परन्तु अतीत का अनभुव 
हमें बताता ह ै कि जब अर्थव्यवस्था 
की हालत डाँवाडोल हो तो ये क़र्ज़ 
लोगों के गले की फ़ाँस ही बनते हैं। 
यही बात छात्रों और किसानों के 
लिए प्रोत्साहित किये जा रह े क़र्ज़ों 
के मामले में भी लाग ूहोती ह।ै ये क़र्ज़ 
छोटे कारीगरों, छात्रों तथा किसानों के 
हित में नहीं बल्कि वित्तीय पूँजी के 
हित में दिये जाते हैं जिसका फ़ायदा 
बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ही होता 
ह।ै इसके अनगिनत उदाहरण दिये 
जा सकते हैं कि कारीगरों, छात्रों व 
किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याए ँ
में एक प्रमखु कारण उनपर क़र्ज़ों का 
बढ़ता बोझ होता ह।ै 

सामाजिक क्षेत्र में तमाम कटौतियाँ 
घोषित करने के बाद वित्तमन्त्री 
निर्मला सीतारमण ने बिहार व आन्ध्र 
प्रदशे के लिए क्रमश: 56 हज़ार करोड़ 
रुपये तथा 25 हज़ार करोड़ रुपये का 
स्पेशल पैकेज दनेे की घोषणा की। 
इसके अलावा आन्ध्र प्रदशे की नयी 
राजधानी अमरावती के निर्माण के 
लिए 15 हज़ार करोड़ रुपये विश्व बैंक 
जैसी अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों से क़र्ज़ 
उपलब्ध कराने की बात कही गयी। 
कहने की ज़रूरत नहीं कि यह पैकेज 
बिहार और आन्ध्र प्रदशे की जनता के 
कल्याण को मद्देनज़र रखते हुए नहीं 
बल्कि गठबन्धन सरकार को स्थिर 
बनाए रखने के लिए दिया गया ह।ै 
नीतीश कुमार और चन्द्रबाब ू नायडू 
क्रमश: बिहार व आन्ध्र प्रदशे को 
विशषे राज्य का दर्जा दनेे की माँग कर 
रह ेथे, लेकिन मोलभाव करने के बाद 
दोनो विशषे पैकेज पर रज़ामन्द हो गये 
हैं। ग़ौरतलब ह ै कि इस विशषे पैकेज 
से बिहार व आन्ध्र के पूँजीपतियों, 
नेताओ,ं नौकरशाहों, भ-ूमाफ़ियाओ,ं 
बिल्डरों और ठेकेदारों के ही वारे 
न्यारे होने वाले हैं, इन राज्यों की आम 
महेनतकश जनता की ज़िन्दगी में 
इससे कोई बेहतरी नहीं होने वाली ह।ै   

पेरिस की वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब 
ने 1923 और 2023 के बीच के सौ 
सालों के दौरान भारत में असमानता 
का अध्ययन करते हुए अपनी हालिया 
रिपोर्ट में दिखाया ह ै कि 2024 में 
भारत में आय असमानता ब्रिटिश राज 
के मकु़ाबले भी ज़्यादा ह ैऔर आज 
भारत दनुिया के सबसे ज़्यादा असमान 
दशेों में शामिल ह।ै ये हालात आज़ादी 
के बाद हुए पूँजीवादी विकास और 
ख़ासतौर पर नवउदारवादी नीतियों 
के तीन दशकों के दौरान विभिन्न 
सरकारों द्वारा अपनायी गयी नीतियों 
का ही नतीजा हैं। पिछले 10 सालों के 
दौराना मोदी सरकार ने इन नीतियों को 
अभतूपरू्व रफ़्तार दी ह।ै वर्ष 2024-25 
का यनूियन बजट भी उसी दिशा में 
आगे बढ़ा हुआ क़दम ह।ै   

केन्द्रीय  बजट : जनता की जेब काटकर पँूजीपतियो ंकी तिजोरी भरने का काम बदस्तूर जारी
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बिल का बोझ इन पूँजीपतियों पर उसी 
अनपुात में नहीं बढ़ेगा जिस अनपुात में 
मज़दरूों की संख्या बढ़ेगी। यानी, मज़दरूी 
दनेे के बोझ से उन पूँजीपतियों को कुछ 
राहत दगेी, जो नया रोज़गार नये मज़दरूों 
को देंगे! पहली बात तो यह कि यह 
योजना लाग ू होना ही बहुत मशु्किल 
ह।ै बहुत-से पूँजीपति मज़दरूों की संख्या 
को बढ़ाकर दिखायेंगे और ये लाभ 
प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तव में अधिक 
मज़दरूों को काम पर नहीं रखेंगे। लेकिन 
पल भर को यह मान भी लिया जाय कि 
भारत के सारे छोटे व मझँोले पूँजीपति 
(क्योंकि इसका असर बड़े व इजारेदार 
पूँजीपतियों पर नगण्य होगा) मर्यादा 
परुुषोत्तम व नैतिकता के मरू्त रूप बन 
कर इस योजना पर ईमानदारी से अमल 
करते हैं, तो वास्तव में होगा क्या? 

पहली बात तो यह कि श्रमशक्ति 
पर पूँजीपतियों का प्रति इकाई ख़र्च 
कम होगा और इसलिए निवेश की 
हर इकाई के सापेक्ष उनके मनुाफ़े  की 
दर बढ़ेगी। दसूरी बात यह कि कोई 
पूँजीपति इस योजना का चयन तभी 
करेगा जबकि उसकी प्रति इकाई 
लागत इस योजना का चनुाव करने 
से वाकई कम हो, जो इस बात पर 
भी निर्भर करेगा कि उसके विशिष्ट 
माल (वस्तु या सेवा) के लिए बाज़ार 
में पर्याप्त प्रभावी माँग ह ै या नहीं। 
तीसरी बात, पूँजीपतियों को यह 
राहत जिस स्रोत से दी जायेगी, वह 
होगा सरकारी ख़ज़ाना, जो मलूत: 
और मखु्यत:, जनता से ही करों के 
रूप में वसलूा जायेगा। इसका बोझ 
सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष करों के रूप 
में आम महेनतकश जनता पर डाला 
जायेगा और गौण रूप में आयकर 
के रूप में मध्यवर्ग पर डाला जायेगा। 
जहाँ तक पूँजीपतियों द्वारा दिये जाने 
वाले कारपोरेट टैक्स व अन्य शलु्कों 
की बात ह,ै या विदशेों से उत्पादन 
के साधनों के सस्ते निवेश के लिए 
विशिष्ट आयातों पर लगने वाले 
शलु्कों की बात ह,ै तो उसे बढ़ाना तो 
दरू उसे कम किया जायेगा। यह कोई 
भविष्यवाणी नही ह,ै जो हम यहाँ 
मनमाने तरीक़े  से कर रह े हैं। पिछले 
कई वर्षों में और विशषे तौर पर मोदी 
सरकार के 10 वर्षों के दौरान यह 
प्रक्रिया ही घटित हुई ह।ै आइये, कुछ 
आकँड़ों पर निगाह डालते हैं। 

2022-23 और 2024-25 के 
बीच कर से प्राप्त होने वाली कुल 
आय यानी सरकार का कर राजस्व 
30,54,192 करोड़ रुपये से बढ़कर 
38,30,796 करोड़ रुपये पहुचँ 
गया। कैसे? मखु्य रूप से आम 
महेनतकश जनता पर अप्रत्यक्ष करों 
और मध्यवर्ग पर आयकर का बोझ 
बढ़ाकर। दसूरी ओर, पूँजीपतियों 

द्वारा दिये जाने वाले कारपोरेट कर 
को लगातार घटाया गया। इस बीच 
कारपोरेट कर कुल कर राजस्व के 
29 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत 
रह गया। दसूरी ओर, आयकर का 
हिस्सा 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 
30.2 प्रतिशत और महज़ जीएसटी 
27 प्रतिशत से बढ़कर 27.2 प्रतिशत 
हो गया। ज्ञात हो कि पेट्रोलियम 
उत्पादों पर लगने वाला कर जीएसटी 
में शामिल नहीं ह।ै 2022-23 में 
पेट्रोलियम उत्पादों से केन्द्र सरकार 
ने 4.28 लाख करोड़ रुपये जनता 
से वसलेू जबकि राज्य सरकारों ने 
कुल 3.2 लाख करोड़ रुपये वसलेू। 
अगर इन्हें भी जनता पर डाले गये 
कर बोझ में जोड़ा जाय, तो यह 
आकँड़ा कहीं ज़्यादा हो जाता ह।ै 
वहीं दसूरी ओर, दशेी और विदशेी 
पूँजी को लाभ पहुचँाने के लिए कुल 
कर राजस्व में कस्टम शलु्क से आने 
वाले हिस्से को भी पिछले दो वर्षों 
में 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत 
कर दिया गया ह।ै कुछ लोगों को 
लगता ह ै कि इससे केवल विदशेी 
पूँजी का लाभ पहुचँता ह।ै लेकिन 
भारत के कुल आयात में करीब 13 
प्रतिशत उत्पादन के साधनों का 
आयात ह।ै इनके सस्ते होने का अर्थ 
ह ै कि इसका फ़ायदा दशेी पूँजी को 
भी मिलेगा क्योंकि उनकी लागत 
कम होगी और मनुाफ़े  की दर बढ़ेगी। 
विदशेी पूँजी को तो इसका फ़ायदा 
होता ही ह।ै कुल मिलाकर, सरकार 
के राजस्व में 14.5 प्रतिशत की 
बढ़ोत्तरी हुई ह,ै लेकिन सरकार के 
कुल ख़र्च में केवल 5.94 प्रतिशत 
की बढ़ोत्तरी हुई ह ैऔर यह बढ़ोत्तरी 
भी पूँजीपतियों के लिए होने वाले 
ख़र्च में हुई ह ै क्योंकि सामाजिक 
ख़र्च में तो कमी आयी ह।ै अब 
रोज़गार की बजट द्वारा प्रस्ताविक 
योजनाओ ंपर वापस लौटते हैं। 

दसूरी धोखधेड़ी वाली योजना 
का नाम ह ै इण्टर्नशिप योजना। इसके 
तहत सरकार ने दावा किया ह ै कि 
500 कम्पनियाँ 1 करोड़ लोगों को 
इण्टर्नशिप देंगी। लेकिन सरकार 
यह कैसे सनुिश्चित करेगी कि 500 
कम्पनियाँ हर वर्ष ऐसा करें, इसके 
बारे में कुछ भी नहीं बताया गया ह।ै 
साथ ही, यह भी नहीं बताया गया ह ै
कि इण्टर्नशिप के बाद इन यवुाओ ं
व कामगारों को वास्तव में रोज़गार 
मिलेगा या नहीं। यानी, वास्तव में 
कम्पनियाँ इण्टर्नशिप के दौरान इनका 
अतिशोषण कर इन्हें बाहर फें क दें, 
तो सरकार क्या करेगी? सरकार की 
ओर से  वायदा किया गया ह ैकि 500 
कम्पनियाँ हर वर्ष 20,000 लोगों 
को अप्रेण्टिस के तौर पर रखेंगी और 
इसकी एवज़ में इन अप्रेण्टिसों को 

सरकार रु. 5000 वज़ीफ़ा दगेी! यानी, 
ये कामगार काम तो कम्पनी के लिए 
करेंगे और उन्हीं के लिए मनुाफ़ा भी 
पैदा करेंगे, लेकिन उन्हें वज़ीफ़ा दगेी 
सरकार! कहाँ से दगेी? अपने ख़ज़ान 
से! सरकारी ख़ज़ाना कहाँ से आता 
ह?ै सीध ेजनता की जेब से और जनता 
की महेनत से, जिसकी विनियोजित 
लटू का एक हिस्सा कम्पनियाँ कर के 
रूप में दतेी हैं! यानी, यहाँ जनता से 
ही पैसे वसलूकर उसे वज़ीफ़ा दनेे की 
योजना ह,ै जिसका परूा फ़ायदा निजी 
कम्पनियाँ उठाने वाली हैं।

तीसरी बात जो बजट में कही 
गयी ह ै और जो रोज़गार सजृन के 
नज़रिये से महत्व रखती ह ै वह 
अतिलघ,ु लघ ु व छोटे उद्योगों के 
लिए किया गया आबण्टन। उसकी 
भी स्थिति दखे लें। इनके लिए पहले 
के ही समान 22,137.95 करोड़ 
रुपये का आबण्टन किया गया ह।ै 
लेकिन पिछले वर्ष से जारी औसत 
मदु्रास्फीति की दर से इस आबण्टन 
को प्रतिसन्तुलित करते हैं, तो 
वास्तविक अर्थों में यह 5 प्रतिशत की 
कमी ह,ै क्योंकि एक वर्ष पहले इस 
राशि का जितना वास्तविक मलू्य था 
आज वह उससे 5 प्रतिशत कम ह।ै 
नतीजतन, वे उद्योग जिनको सरकारी 
मदद से रोज़गार-सजृन होने की कोई 
सम्भावना ह,ै उनके लिए आबण्टित 
बजट वास्तविक अर्थ में कम हुआ ह।ै

रोज़गार-सजृन से जडु़ी अधिकांश 
योजनाए ँ व बजट घोषणाए ँ वास्तव 
में धोखबेाज़ी हैं। असल में, सरकार 
उस नवउदारवादी सोच के आधार 
पर चल रही ह,ै जिसके अनसुार, 
मज़दरूी को अगर पर्याप्त नीच े किया 
जाय तो फिर सभी को रोज़गार दिया 
जा सकता ह।ै वहीं प्रभात पटनायक 
जैसे कींसवादी इसका जवाब दतेे हुए 
दसूरे छोर पर जाते हैं और दावा करते 
हैं कि अगर सरकार पर्याप्त सामाजिक 
ख़र्च करे, तो इससे लोगों की औसत 
आय में बढ़ोत्तरी होगी और नतीजतन 
प्रभावी माँग में बढ़ोत्तरी होगी और 
फिर निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा 
और अन्तत: रोज़गार में बढ़ोत्तरी 
होगी। कींस का मानना था कि सरकार 
सामाजिक ख़र्च द्वारा लोगों के जेबों में 
तब तक बिना मदु्रास्फीति के डर के 
पैसे डालती रह सकती ह,ै जब तक 
कि लगभग परू्ण रोज़गार की मजं़िल न 
आ जाय। लेकिन वास्तव में पूँजीवादी 
व्यवस्था में आम तौर पर यह सम्भव 
नहीं होता ह।ै विशषे तौर पर, तब 
यह कतई सम्भव नहीं होता ह ै जब 
मनुाफ़े  की औसत दर गिर रही हो। 
क्योंकि तब सरकार द्वारा इस प्रकार 
का ख़र्च लोगों को कम ग़रज़मन्द 
बनाता ह;ै लोग अच्छी मज़दरूी वाले 
रोज़गार के लिए इन्तज़ार कर सकते 

हैं; यह औसत मज़दरूी पर बढ़न का 
दबाव पैदा करता ह।ै एक पूँजीवादी 
व्यवस्था में पूँजीवादी राज्यसत्ता में 
काबिज़ कोई भी पूँजीवादी पार्टी यह 
काम नहीं कर सकती ह।ै पूँजीवादी 
व्यवस्था में उत्पादन और निवेश 
को नियन्त्रित और विनियमित 
करने वाला पहल ू होता ह ै मनुाफ़ा। 
उत्पादन, विनिमय और वितरण, 
सबकुछ मनुाफ़े  की ख़ातिर होता ह।ै 
जब श्रम की उत्पादकता बढ़ती ह,ै 
नयी तकनोलॉजी और मशीनें आती 
हैं, तो निवेशित पूँजी में उत्पादन के 
साधनों पर ख़र्च मज़दरूी पर ख़र्च 
के सापेक्ष बढ़ता ह।ै अगर मनुाफ़े  
की औसत दर ज़्यादा हो, तो इसके 
बावजदू कुल रोज़गार में बढ़ोत्तरी हो 
सकती ह।ै लेकिन दीर्घकालिक मन्दी 
के दौर में, जो पिछले कई दशकों से 
जारी ह,ै यह स्थिति ही बेहद कम और 
बेहद छोटे दौरों के लिए आयी ह।ै 
अधिकांशत: हुआ यह ह ै कि उत्पादन 
के साधनों पर पूँजी निवेश के मज़दरूी 
पर निवेश के सापेक्ष बढ़न का नतीजा 
यह हुआ ह ै कि मनुाफ़े  की औसत दर 
में गिरावट आयी ह ै और नतीजतन 
श्रम की उत्पादकता में होने वाली हर 
बढ़ोत्तरी का नतीजा यह हुआ ह ै कि 
कुल रोज़गार सजृन की दर में कमी 
आयी ह,ै क्योंकि मनुाफ़े  की औसत 
दर में गिरावट के कारण नये निवेश 
की दर नगण्य ह ैऔर परुाने निवेश के 
पैमाने में भी विस्तार नहीं हो रहा ह।ै 
अगर सरकारी आकँड़े दखेें तो लगता 
ह ै कि भारत में श्रम की उत्पादकता 
में कोई बढ़ोत्तरी नहीं आ रही ह।ै 
सरकारी आकँड़ों के मतुाबिक श्रम 
की उत्पादकता की वदृ्धि दर मात्र 
2.5 प्रतिशत बतायी गयी ह।ै लेकिन 
इसकी गणना सकल घरेल ू उत्पाद 
को कुल कार्य के घण्टों से विभाजित 
करके की गयी ह।ै यह वास्तव में 
श्रम की उत्पादकता में वदृ्धि को सही 
रूप में नहीं बता सकता ह।ै वास्तव 
में, अगर हम पूँजी-श्रम अनपुात को 
दखेें, तो हम पाते हैं कि 1994-2002 
के कालखण्ड से 2003-2017 के 
कालखण्ड के बीच यह 2.8 से दोगनुा 
होकर 5.6 हो गया। यानी, परेू 100 
प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। इसलिए न तो 
सरकारी नवउदारवादी अर्थशास्त्री 
यह समझते हैं कि रोज़गार सजृन की 
समस्या का समाधान क्या ह ै और न 
ही प्रभात पटनायक जैसे कींसवादी 
समझते हैं कि प्रभावी माँग को 
सामाजिक ख़र्च अधिक करके बढ़ान 
से रोज़गार सजृन की समस्या का 
समाधान पूँजीवादी व्यवस्था में और 
ख़ास तौर पर संकटग्रस्त पूँजीवादी 
व्यवस्था में सम्भव ही नहीं ह ै क्योंकि 
यह पूँजीपति वर्ग के मनुाफ़े  की 
औसत दर को और ज़्यादा गिराती ह।ै 

कींस और प्रभात पटनायक, सी. पी. 
चन्द्रशखेर और जयति घोष जैसे उनके 
काबिल चलेे मछली को आसमान में 
उड़ाना चाहते हैं और पंछी को नदी में 
तैराना चाहते हैं।

संक्षेप में, रोज़गार की समस्या 
में लगातार बढ़ोत्तरी का एक कारण 
ढाँचागत ह:ै जारी पूँजीवादी मन्दी। 
वैसे तो पूँजीवादी व्यवस्था अपनी 
आन्तरिक गति से हमशेा बेरोज़गारों 
की एक फ़ौज को क़ायम रखती ह।ै 
लेकिन श्रम की सक्रिय सेना व श्रम 
की रिज़र्व सेना का अनपुात मनुाफ़े  की 
औसत दर व संचय की गति पर निर्भर 
करता ह।ै मोदी सरकार पूँजीपतियों 
को मनुाफ़े  की गिरती औसत दर 
के संकट से राहत दिलाने के लिए 
ठीक उन कदमों को उठायेगी, जो 
बेरोज़गारी को और ज़्यादा बढ़ायेगी। 
यह सोचना कि औसत मज़दरूी को 
अगर और ज़्यादा गिरा दिया जाय, तो 
रोज़गार सजृन की दर में विचारणीय 
वदृ्धि हो सकती ह,ै मोदी सरकार का 
मगु़ालता ह ै क्योंकि औसत मज़दरूी 
की दर भारत में पहले ही बेहद नीच े
ह ै और इसे नीच े गिराते जाने की 
एक सीमा ह।ै मोदी सरकार को यह 
लगता ह ै कि अगर नये रोज़गार की 
लागत को मज़दरूी को घटाकर और 
साथ ही मज़दरूी के “बोझ” का एक 
हिस्सा सरकारी ख़ज़ान पर डालकर 
पूँजीपतियों को निवेश के लिए 
प्रोत्साहन दिया जाय, तो निवेश की 
दर को बढ़ाया जा सकता ह।ै लेकिन 
सच्चाई यह ह ैकि ये कदम निवेश की 
दर को बढ़ायेंगे या नहीं, यह कई अन्य 
कारकों पर निर्भर करता ह,ै मसलन, 
मनुाफ़े  की औसत दर, श्रम की 
उत्पादकता, घरेल ूबाज़ार का आकार, 
आदि। 

दसूरी बात यह कि मोदी सरकार 
द्वारा रोज़गार-सम्बन्धित प्रोत्साहन 
योजनाओ ं व इण्टर्नशिप जैसी 
योजनाओ ं के ज़रिये मज़दरूी के ख़र्च 
का एक हिस्सा सरकारी ख़ज़ान पर 
डाल दनेे से भी पूँजीपति वर्ग द्वारा 
निवेश की दर में कोई ख़ास बढ़ोत्तरी 
नहीं होने वाली ह।ै वजह यह कि 
मनुाफ़े  की औसत दर में गिरावट की 
दर में कमी के कारण पूँजीपति इस 
“प्रोत्साहन” का इस्तेमाल अन्य 
अनतु्पादक गतिविधियों में ज़्यादा 
करेगा, मसलन, सट्टेबाज़ी, प्रापर्टी 
बाज़ार आदि में। यही पिछले 10 वर्षों 
में होता रहा ह।ै लम्बी दरूी में दखेें तो 
मोदी सरकार की इन धोखाधड़ी की 
योजनाओ ं से रोज़गार सजृन की दर 
में लम्बी दरूी में कोई विशषे अन्तर 
नहीं आने वाला ह।ै सामाजिक ख़र्च में 
लगातार कटौती रोज़गार सजृन की दर 
को और भी कम करेगी। 

मेहनतकश-मज़दूरो ंके हितो ंपर हमले और 
पँूजीपतियो ंके हितो ंकी हिमायत का दस्तावेज़ 
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(पेज 9 से आगे)
सरकार द्वारा सामाजिक 

ख़र्च में भारी कटौती : यानी 
मेहनतकशो,ं मज़दूरो,ं 

महिलाओ ंको मिलने वाली 
सहूलियतो ंऔर रोज़गार में 

कमी
हमने ऊपर ज़िक्र किया कि क्यों 

संकट के दौर में पूँजीवादी सरकारें 
मज़दरूों की औसत आय को कम करने 
वाली नीतियों को लाग ूकरती हैं। इसी 
के ज़रिये व्यापक महेनतकश अवाम 
को पूँजीपतियों के सामने अधिक 
ग़रज़मन्द बनाया जा सकता ह,ै 
पूँजीपतियों के निवेश की लाभप्रदता 
को बढ़ाया जा सकता ह।ै फ़ासीवादी 
मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 
लगातार यह काम किया ह ै और 
गठबन्धन सरकार के रूप में तीसरी 
बार सरकार बनाने के बावजदू उसने 
इस काम को नये बजट में बदस्तूर 
जारी रखा ह।ै इसमें नीतीश व नायडू 
जैसे अवसरवादी जनविरोधी क्षेत्रीय 
बरु्जुआ नेता कोई अड़चन डालने नहीं 
जा रह े हैं। क्योंकि इस नवउदारवादी 
एजेण्डा पर सभी पूँजीवादी पार्टियों की 
सहमति ह।ै 

इस बार मोदी सरकार ने मनरेगा 
के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की और 
उसे रु. 86,000 करोड़ पर ही रखा। 
यदि 5 प्रतिशत की औसत मदु्रास्फीति 
दर से इसे प्रतिसन्तुलित किया जाय, 
तो इसका अर्थ होगा कि मनरेगा के 
बजट में 5 प्रतिशत की कमी की गयी 
ह।ै यह कहा गया ह ैकि काम की माँग 
होने पर इस आबण्टन को बढ़ाया जा 
सकता ह।ै लेकिन काम की माँग में 
बढ़ोत्तरी होगी कैसे जब इस योजना 
को लाग ूही ढंग से नहीं किया जा रहा 
ह?ै वक्त पर मज़दरूी नहीं मिलती, परेू 
100 दिन का काम नहीं मिलता और 
इसके कार्यान्वयन में सोच-ेसमझ े
तौर पर भ्रष्टाचार के बोलबाले को 
बरक़रार रखा गया ह।ै ऐसे में काम की 
माँग कैसे पैदा होगी। वास्तव में, जो 
राशि बजट में आकलित की जाती ह,ै 
मनरेगा के तहत उतनी भी ढंग से ख़र्च 
नहीं होती। बताने की आवश्यकता 
नहीं ह ै कि मनरेगा ग्रामीण ग़रीब को 
भखुमरी के स्तर पर गाँव में रखने और 
कुछ अतिरिक्त आय का साधन दनेे 
के अलावा और कुछ नहीं करती। 
वास्तव में, यह एक रोज़गार योजना 
क़ाननू ह ै ही नहीं बल्कि उन्नीसवीं 
सदी के इगं्लैण्ड के ग़रीब क़ाननू (पअुर 
लॉ) जैसा ह ैजिसके तहत सबसे ग़रीब 
आबादी को बेहद कम मज़दरूी पर 
भखुमरी रेखा पर ज़िन्दा रहने भर का 
काम दिया जाता था। लेकिन सरकार 
उसे भी ढंग से लाग ू नहीं कर रही ह ै
ताकि मज़दरू आबादी को पूँजीपति 

वर्ग के समक्ष और ज़्यादा ग़रज़मन्द 
बनाया जा सके। 

इसी प्रकार महिला एवं बाल 
विकास मन्त्रालय को आबण्टित 
राशि में 2.5 प्रतिशत की नाममात्र 
की बढ़ोत्तरी कर उसे 25,448.68 
करोड़ रुपये से 26,092.29 करोड़ 
किया गया ह।ै लेकिन वास्तविक 
मलू्य में दखेें, यानी यदि इस राशि 
को मदु्रास्फीति से प्रतिसन्तुलित करें, 
तो यह आबण्टन घटाया गया ह।ै 
नतीजतन, सभी स्कीम वर्क रों को 
मिलने वाले मानदये में बढ़ोत्तरी की 
कोई विशषे उम्मीद नहीं की जा सकती 
ह।ै वहीं इसमें निवेश में कमी के कारण 
इस स्कीम के तहत भी रोज़गार का 
विस्तार नहीं होगा। हालाँकि स्कीम 
वर्क रों को मज़दरू का कोई दर्जा भी 
नहीं दिया जाता और उन्हें सरकार का 
कर्मचारी नहीं माना जाता। नियोक्ता-
कर्मचारी सम्बन्ध को छिपाकर उनके 
हक़ों को उनसे छीना जाता ह ै और 
उनसे बेगार करवाया जाता ह।ै इन 
योजनाओ ंके लिए आबण्टन में कमी 
से सरकार की मंशा ज़ाहिर हो जाती ह ै
कि वह स्कीम वर्क रों को कतई न्याय 
नहीं दनेा चाहती और इसी अरक्षित 
अवस्था में रखकर उन्हें बेगार पर 
खटवाना चाहती ह।ै 

ग्रामीण विकास के बजट में कहने 
को 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी 
ह।ै उसे 1,71,069.46 करोड़ रुपये 
से बढ़ाकर 1,77,562.05 करोड़ 
रुपये कर दिया गया ह।ै लेकिन, फिर 
से, अगर हम मदु्रास्फीति की औसत 
दर से उसे प्रतिसन्तुलित करें तो 
वास्तविक मलू्य के लिहाज़ से उसमें 
कमी आयी ह।ै यवुा मामलों व खले 
के लिए बजट आबण्टन में मात्र 1.3 
प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी ह ै
और उसे 3,396.96 करोड़ रुपये से 
बढ़ाकर 3,442.32 करोड़ रुपये किया 
गया ह।ै यानी वास्तविक रूप में इस 
मद में आबण्टन में करीब 4 प्रतिशत 
की कमी हुई ह।ै दशे में यवुाओ ं की 
हालत दयनीय क्यों ह ैऔर क्यों 140 
करोड़ की आबादी के बावजदू भारत 
ओलम्पिक में एक स्वर्ण पदक भी 
नहीं जीत पाया, यह समझना कोई 
मशु्किल काम नहीं ह।ै

लेकिन सबसे बड़ी कटौती की 
गयी ह ै उच्चतर शिक्षा के बजट 
में। उसे 17 प्रतिशत कम करके 
52,244.48 करोड़ रुपये से घटाकर 
47,619.77 करोड़ रुपये कर दिया 
गया ह।ै मदु्रास्फीति से प्रतिसन्तुलित 
करने पर यह कटौती 22 प्रतिशत 
तक पहुचँ जाती ह।ै स्कू ल शिक्षा व 
साक्षरता के लिए की गयी बढ़ोत्तरी 
मात्र 0.70 प्रतिशत ह,ै जो वास्तविक 
मलू्य के रूप में गिरावट को दिखलाती 
ह।ै यानी उच्चतर, माध्यमिक व 

प्राथमिक सरकारी शिक्षा के खर्चे 
में भारी कटौती की गयी ह।ै दसूरी 
ओर, बजट एक मॉडल स्किल लोन 
योजना की बात करता ह ै जो कि 
सरकारी गारण्टी के साथ रु. 7.5 
लाख तक के शिक्षा लोन की इजाज़त 
दतेा ह।ै साथ ही, उच्चतर शिक्षा के 
रु. 10 लाख तक के कर्ज़ के लिए 3 
प्रतिशत वार्षिक ब्याज़ की सब्सिडी 
हते ुसरकारी समर्थन दनेे की बात की 
गयी ह।ै लेकिन जब रोज़गार सजृन ही 
नहीं हो रहा ह,ै तो छात्र ये ब्याज़ और 
मलूधन चकुायेंगे कैसे? वास्तव में, इन 
कदमों के ज़रिये सरकार सार्वजनिक 
शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रही ह ै
और निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों 
व शिक्षण संस्थानों को फलने-फूलने 
का अवसर द ेरही ह।ै इसके अलावा, 
शिक्षा पर सरकार ख़र्च की जगह ऋण 
की व्यवस्था को लाकर वित्तीय पूँजी 
को भी छात्रों-यवुाओ ं को लटूने का 
परूा अवसर द ेरही ह।ै 

संक्षेप में, सामाजिक ख़र्च में 
और जनता को लाभ पहुचँाने वाली 
अधिकांश सब्सिडियों में मोदी 
सरकार ने भारी कटौती की ह।ै मलू 
उद्देश्य हैं औसत आय में कटौती कर 
मनुाफ़े  की दर को पूँजीपतियों के लिए 
बढ़ाना, निजी क्षेत्र को भरपरू लाभ 
पहुचँाना और सार्वजनिक क्षेत्र को 
धीमी मौत मारना, ताकि नये लाभप्रद 
निवेश के अवसर पैदा हों। 

खेती और बजट : धनी कुलको,ं 
पँूजीवादी फार्मरो ंका तुष्टिकरण 
और ग़रीब मेहनतकश किसानो ं

के लिए शून्य बटा सन्नाटा 
कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए 

होने वाले आबण्टन में कमी कर उसे 
14,421.4 करोड़ रुपये से 14,053.3 
करोड़ रुपये कर दिया गया ह।ै वहीं 
दसूरी ओर, अधिकांश फसलों की 
एमएसपी को बरक़रार रखा गया ह।ै 
ज़ाहिर ह,ै इसका लाभ केवल धनी 
किसानों व पूँजीवादी ज़मीन्दारों को 
ही मिलेगा और उन्हीं को मिलता 
रहा ह।ै लेकिन ग़रीब किसानों के 
लिए बजट में कुछ भी नहीं ह,ै 
सिवाय नकुसान के। मसलन, खाद 
पर सब्सिडी को घटाकर 1,88,894 
करोड़ से 1,64,000 करोड़ रुपये कर 
दिया गया ह,ै हालाँकि जो सब्सिडी 
मिलती भी ह ै उसका अधिकांश 
फ़ायदा धनी किसानों व कुलकों को 
ही होता ह।ै वहीं खाद्य सब्सिडी को 
रु. 2,12,332 करोड़ से घटाकर 
2,05,250 करोड़ रुपये कर दिया गया 
ह।ै इसके अलावा, समचूी आम जनता 
को नकुसान पहुचँाते हुए पेट्रोलियम 
सब्सिडी को घटाकर 12,240 करोड़ 
रुपये से 11,925 करोड़ रुपये कर 
दिया गया ह।ै यानी जल्द ही आप 

पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों में 
बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकते हैं। बस 
इस वर्ष के विधानसभा चनुावों को 
बीतने दें!

कुल मिलाकर खतेी के क्षेत्र को 
इस बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये 
का आबण्टन किया गया ह।ै वैसे दखेा 
जाय तो यह कम नहीं ह।ै लेकिन यह 
मद किन चीज़ों पर ख़र्च होने वाला 
ह।ै पूँजीवादी फार्मरों के लिए बजट 
आबण्टन में 21.5 प्रतिशत की 
बढ़ोत्तरी की गयी ह।ै ग़ौरतलब यह ह ै
कि धनी पूँजीवादी किसानों व कुलकों 
ने मखु्य तौर पर दो चीज़ों पर आपत्ति 
की ह:ै पहला, लाभकारी मलू्य की 
क़ाननूी गारण्टी न दनेा और दसूरा ऋण 
माफ़ न करना। कोई भी समझ सकता 
ह ै कि यह धनी किसानों व कुलकों 
की माँगें हैं। पहली बात तो यह ह ैकि 
लाभकारी मलू्य तो धनी किसानों को 
मिल ही रहा ह,ै बस वे उसकी क़ाननूी 
गारण्टी चाहते हैं। लेकिन यह सम्भव 
नहीं ह ै क्योंकि पिछले वर्ष एमएसपी 
के मातहत आने वाली फसलों का 
कुल मलू्य था 10 लाख करोड़ रुपये! 
इसका 25 प्रतिशत व्यक्तिगत उपभोग 
के लिए इस्तेमाल होता ह,ै तो विपणन 
योग्य फसल का मलू्य हुआ 7.5 लाख 
करोड़ रुपये! लेकिन इसके लिए भी 
बजट आबण्टन सम्भव नहीं ह ैक्योंकि 
कुल बजट ख़र्च ही करीब 45 लाख 
करोड़ होने वाला ह ैइस साल! कुलकों 
के हिमायती कहते हैं कि सरकार 
को बस निजी ख़रीदारों के लिए 
एमएसपी पर ख़रीद करने को बाध्य 
करना चाहिए। सरकार यह कर नहीं 
सकती ह ैक्योंकि यह उन पूँजीपतियों 
की “स्वतन्त्रता” में हस्तक्षेप होगा जो 
खतेी के क्षेत्र के नहीं हैं और सरकार 
स्वयं परूी ख़रीद कर ही नहीं सकती 
ह।ै इसलिए सरकारी क़ाननूी गारण्टी 
लाग ू करना ही सम्भव नहीं ह।ै मोदी 
सरकार या कोई भी पूँजीवादी सरकार 
इसे लाग ूनहीं कर सकती क्योंकि वह 
औद्योगिक-वित्तीय बड़ी पूँजी के हितों 
को नकुसान नहीं पहुचँा सकती ह।ै 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं ह ैकि यह 
एमएसपी की गारण्टी किसी भी तरीक़े  
से दशे के मज़दरूों, ग़रीब किसानों, 
अर्द्धसर्वहारा व आम महेनतकश 
आबादी के लिए फ़ायदमेन्द ह।ै 
एमएसपी खाद्यान्न की कीमतों 
को बढ़ाता ह ै और इसलिए ग़रीब-
विरोधी ह।ै यहाँ तक कि यह उन ग़रीब 
किसानों के हितों को भी नकुसान ही 
पहुचँाता ह,ै जिनकी सरकारी मण्डी 
तक पहुचँ ह ैक्योंकि जो मखु्य तौर पर 
अनाज का ख़रीदार ह,ै विक्रे ता नहीं, 
उसे भी खाद्यान्न की कीमतों में वदृ्धि 
का नकुसान ही होता ह।ै 

इसके अलावा, मोदी सरकार 
खतेी में तिलहन की खतेी को 

प्रोत्साहित करना चाहती ह ै क्योंकि 
तिलहन के मामले में भारत अपने 
घरेल ू उपभोग के एक बड़े हिस्से के 
लिए आयात पर निर्भर ह ै और यह 
दशे के पूँजीपति वर्ग के लिए आम 
तौर पर अच्छा नहीं ह।ै लेकिन यह 
प्रोत्साहन भी ग़रीब और महेनतकश 
किसानों के काम नहीं आने वाला 
ह,ै बल्कि धनी पूँजीवादी फार्मरों व 
कुलकों के ही काम आयेगा। ऐसी ही 
पहल दलहन को लेकर भी की गयी 
ह।ै साथ ही, सब्जि़यों के उत्पादन पर 
भी प्रोत्साहन दिया जा रहा ह।ै लेकिन 
यह सबकुछ बड़ी पूँजीवादी खतेी को 
ध्यान में रखकर किया जा रहा ह।ै 

संक्षेप में, गाँव के ग़रीब 
महेनतकश किसानों के लिए मौजदूा 
बजट में कुछ भी नहीं ह।ै न तो उनके 
लिए संस्थागत आसान कर्ज़ की 
कोई व्यवस्था की गयी ह,ै न खतेी 
के अवरचना निर्माण यानी सिंचाई 
आदि की उपयकु्त सरकारी व्यवस्था 
के लिए कोई प्रावधान किया गया 
ह,ै न खतेी के इनपट्ुस को ग़रीब 
किसानों तक सस्ते में पहुचँाने की कोई 
व्यवस्था की गयी ह,ै न ग़रीब किसानों 
से सरकारी ख़रीद की कोई व्यवस्था 
की गयी ह।ै कुल मिलाकर, स्पष्ट ह ैकि 
खतेिहर बरु्जुआज़ी और औद्योगिक-
वित्तीय बरु्जुआज़ी के बीच के 
अन्तरविरोध के बावजदू मोदी सरकार 
ने वास्तव में धनी फार्मरों व कुलकों के 
हितों को कोई हानि नहीं पहुचँायी ह ै
और वास्तव में बजट के जनविरोधी 
प्रावधानों के हमलों का निशाना गाँव 
के ग़रीब हैं, यानी, खतेिहर सर्वहारा, 
अर्द्धसर्वहारा व ग़रीब महेनतकश 
किसान।

कुल मिलाकर, मौजदूा बजट 
का मक़सद साफ़ ह ै : संकट के दौर 
में पूँजीपतियों को अधिक से अधिक 
सहूलियतें, राहतें और रियायतें दनेा, 
निजीकरण की आधँी को बदस्तूर 
जारी रखना, मज़दरू वर्ग और आम 
महेनतकश अवाम की औसत मज़दरूी 
व औसत आय को नीच े गिराकर 
उन्हें पूँजीपतियों के समक्ष अधिकतम 
सम्भव ज़रूरतमन्द और ग़रज़मन्द 
बनाना, पूँजीपतियों को करों से अधिक 
से अधिक मकु्त करना, सरकारी 
ख़ज़ान में इससे होने वाली कमी को 
परूा करने के लिए करों के बोझ को 
आम महेनतकश जनता व मध्यवर्ग 
के ऊपर अधिक से अधिक बढ़ाना, 
जनता की साझा सम्पत्ति व सार्वजनिक 
क्षेत्र को अधिक से अधिक पूँजीवादी 
लटू के लिए खोलना, रोज़गार सजृन 
के नाम पर ऐसी योजनाओ ंको लाग ू
करना जो पूँजीपतियों के लिए बेहद 
सस्ते श्रम के अतिदोहन को सरल और 
सहज बनाये। 

मेहनतकश-मज़दूरो ंके हितो ंपर हमले और 
पँूजीपतियो ंके हितो ंकी हिमायत का दस्तावेज़ 
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कोलकाता के आरजी कर 
मडेिकल कॉलेज और अस्पताल से 
9 अगस्त को एक दिल दहलाने वाली 
घटना सामने आयी। अस्पताल के 
सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के 
साथ पहले बलात्कार किया गया और 
उसके बाद उसकी बर्बरता से हत्या 
कर दी गई। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 
चसे्ट मडेिसिन डिपार्टमणे्ट में पी.जी. 
सेकेण्ड ईयर की स्टूडण्ट थी। घटना के 
सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के 
अलग-अलग अस्पतालों के डॉक्टर 
और दशे के कई राज्यों में डॉक्टर्स और 
आम नागरिक इस घटना के विरोध में 
सड़कों पर ह ैऔर इस घटना के मखु्य 
आरोपी पर कार्रवाई की माँग कर रह े
हैं। 

कलकत्ता में हुई बर्बरता को लेकर 
लोग न्याय के लिए संघर्ष ही कर रह े
थे कि तब तक दशे के अलग-अलग 
कोनों से ऐसी घटनाओ ंके ख़बरों की 
बाढ़ आ जाती ह।ै उत्तराखण्ड में एक 31 
वर्षीय नर्स के साथ दषु्कर्म का मामला 
सामने आता ह,ै बिहार के मज़ुफ़्फ़रपरु 
में एक दलित नाबालिग लड़की के 
साथ बर्बरता को अजंाम दिया जाता 
ह ैतो वही दिल्ली के करावल नगर में 
एक 11 साल की छोटी बच्ची के साथ 
उसके मकान मालिक का बेटा रेप के 
जरु्म में पकड़ा जाता ह ैऔर शाहबाद 
डेरी में 4 साल की छोटी बच्ची के 
साथ बलात्कार होता ह।ै महाराष्ट्र 
के बदलापरु में सत्तारूढ़ पार्टी से जडु़े 
एक नेता द्वारा संचालित स्कू ल में 
बच्चों के साथ दषु्कर्म के दोषियों को 
सज़ा दिलाने के लिए आन्दोलन कर 
रह ेलोगों को ही पलुिसिया दमन का 
शिकार बनाया जाता ह।ै

कोलकाता में आन्दोलन के 
व्यापक रूप ले लेने का बाद लोगों के 
ग़ुस्से को शान्त करने के लिये आनन-
फ़ानन में एक आरोपी  संजय रॉय  की  
गिरफ़्तारी हुई ह ै मगर अब भी मखु्य 
अपराधियों को गिरफ़्त में नहीं लिया 
गया ह।ै घटना के सामने आने के बाद 
से ही भाजपा और तणृमलू कांग्रेस के 
बीच बयानबाज़ी का दौर शरुू हो गया 
ह।ै राज्य के मखु्यमन्त्री ममता बनर्जी 
द्वारा इस मसले की जाँच के लिए एक 
एसआईटी गठित की गयी ह,ै जो कोई 
नयी बात नहीं ह!ै जब भी इस तरीके 
की घटनाए ँ होती हैं तो मामले को 

शान्त करने के लिए या तो एसआईटी 
गठित की जाती ह ै या मामले को 
सीबीआई को सौंप उसे ठण्डे बस्ते में 
डाल दिया जाता ह।ै 

घटना के हफ़्ते भर बाद भी इस 
मामले में उचित कार्रवाई  न होने पर 
जब दशेभर के डॉक्टरों ने परू्ण हड़ताल 
की घोषणा की तब मजबरून कोर्ट को 
इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना 
पड़ा। कोर्ट ने हर बार की ही तरह 
इस मामले में भी खानापरू्ति करते 
हुए  CISF को आरजी कर मडेिकल 
कॉलेज अस्पताल और हॉस्टल को 
सरुक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया 
और मडेिकल स्टाफ़ व डॉक्टर्स के 
लिए सरुक्षा सम्बन्धी मसलों को दखेने 
के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन 
का आदशे दिया ।

मगर इस घटना ने पलुिस से लेकर 
प्रशासन तक का रवैया एक बार फिर 
उजागर कर दिया। चौंकाने वाली बात 
ह ै कि इस बर्बर घटना में पीड़िता का 
शवदाह हो जाने के बाद पलुिस ने 
एफ़आईआर दर्ज़ की। मडेिकल कॉलेज 
के प्रिंसिपल की इस घटना पर चपु्पी 
और इस्तीफ़ा दनेे के तत्काल बाद 
दसूरे मडेिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 
बना दिये जाने से कई सवाल खड़े होते 
हैं! कितनी ही जाँच कमिटियाँ पहले 
भी बनी हैं, नये-नये नियम, क़ाननू हर 
बार ऐसी घटनाओ ंके बाद बनाये जाते 
हैं मगर स्थिति सधुरने के बजाय और 
बिगड़ती जा रही ह।ै 

हमारे दशे में स्त्री-सरुक्षा सम्बन्धी 
क़ाननूों की कमी नहीं ह।ै 2012 में 
निर्भया की घटना के बाद जब आम 
जनता का ग़ुस्सा सड़कों पर फूटा था 
तब भी कई नियम-क़ाननू बनाये गये 
थे परन्तु इस घटना के 12 साल बाद 
अगर हम दखे ेतो स्त्री-विरोधी अपराध 
कम होने की जगह बढ़ते ही गये हैं। 
इसलिए, यह प्रश्न हमारे सामने हर 
बार उपस्थित होता ह ै कि क्या महज़ 
दोषियों को सज़ा द ेदनेे से और सख़्त 
क़ाननू बना दनेे से ऐसी घटनाए ँ बन्द 
हो जायेंगी? इसका जवाब ह ैबिल्कु ल 
नहीं! 

स्त्री-विरोधी अपराधों के समलू 
नाश के लिए हमें इन अपराधों के 
पैदा होने की ज़मीन को पहचानना 
होगा, इस बात पर सोचना होगा कि 
क्यों पैदा होते हैं ऐसे बलात्कारी और 

बर्बर मानसिकता के लोग? जब तक 
इन सवालों पर हम नहीं सोचेंगे तब 
तक ऐसी घटनाए ँघटती रहेंगी। ये तो वे 
घटनाए ँहैं जो सामने आ गयीं लेकिन 
हर रोज़ न जाने कितनी ही घटनाओ ं
को सामने आने से पहले ही दबा दिया 
जाता ह।ै ख़ासतौर पर गरीब बस्तियों 
और निम्न मध्यवर्ग के इलाकों में होने 
वाले ऐसे अपराधों को ताक़त और पैसे 
दम पर सामने नहीं आने दिया जाता। 

हालात इतने बदतर हो चकेु हैं कि 
इन अपराधों के दोषियों को पकड़न 
और सज़ा दनेे के बजाय उन्हें खलुी 
छूट मिल रही ह।ै पलुिस प्रशासन से 
लेकर न्यायालय तक ऐसे अपराधियों 
को बरी करने और संरक्षण दनेे का 
काम खलेुआम कर रहा ह।ै

कोई दिन नहीं जाता जब दशे के 
किसी न किसी कोने में कोई न कोई 
बच्ची हवस का शिकार न होती हो। 
कहीं शिक्षक छात्राओ ं के उत्पीड़न 
में शामिल दिखते हैं, कहीं बालिका 
गहृों में बच्चियों पर यौन हिसंा होती 
ह,ै कहीं झठूी शान के लिए लड़कियों 
को मार दिया जाता ह,ै कहीं सत्ता में 
बैठे लोग स्त्रियों को नोचते हैं, कहीं 
जातीय या धार्मिक दगंों में औरतों 
पर ज़लु्म होता ह ैतो कहीं पर पलुिस 
और फ़ौज तक की वर्दी में छिपे भड़ेिये 
यौन हिसंा में लिप्त पाये जाते हैं! ऐसा 
कोई क्षण नहीं बीतता जब बलात्कार 
या छेड़छाड़ की कोई घटना न होती 
हो! कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाये 
किन्तु स्त्री विरोधी अपराध कम होने के 
बजाय लगातार बढ़ते ही जा रह ेहैं मगर 
फ़ासीवादी भाजपा के शासनकाल में 
बर्बर स्त्री-विरोधी अपराधों में भारी 
बढ़ोत्तरी हुई ह।ै

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 
(एनसीआरबी) का डेटा बताता ह ै
कि भारत में महिलाओ ं के ख़िलाफ़ 
अपराधों में भयानक वदृ्धि हुई ह।ै 
अकेले 2022 में 4,45,256 मामले 
दर्ज किये गये, जो हर घण्टे लगभग 51 
एफ़आईआर के बराबर ह।ै 

फ़ासीवादी मोदी सरकार के 
शासनकाल में घणृित मानसिकता 
वाले लोगों को फलने-फूलने का 
बख़ूबी मौका मिल रहा ह।ै स्वयं मोदी 
सरकार बलात्कारियों को पनाह द ेरही 
ह।ै बजृभषूण शरण सिंह, कुलदीप 
सिंह सेंगर, चिन्मयानन्द और कठुआ 

के बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा 
यात्रा निकालने के उदाहरण हम सबके 
सामने हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों 
को भाजपा सरकार द्वारा “संस्कारी” 
क़रार दकेर उन्हें बरी कर दिया जाता 
ह।ै रामरहीम और आसाराम जैसे 
सज़ायाफ़्ता बलात्कारियों को बार-बार 
पेरोल दकेर जेल से बाहर घमूने का 
मौक़ा दिया जाता ह ैताकि वे भाजपा 
के लिए वोट जटुा सकें । 

संसद तक में बलात्कारियों और 
महिला अपराध में संलग्न नेताओ ं
की भरमार ह।ै अभी हाल ही में जारी 
एडीआर की रिपोर्ट बताती ह ै कि 
2024 के लोकसभा चनुाव में जीते 
543 सांसदों में से 46 प्रतिशत (251) 
के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज 
हैं। इसके अलावा सांसदों में 31 
प्रतिशत (170) ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ 
बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे 
गम्भीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भाजपा के 240 सांसदों में से 39 
प्रतिशत (94), कांग्रेस के 99 सांसदों में 
से 49 प्रतिशत (49), सपा के 37 में से 
57 प्रतिशत (21), तणृमलू कांग्रेस के 
29 में से 45 प्रतिशत (13), डीएमके 
के 22 में से 59 प्रतिशत (13), टीडीपी 
के 16 में से 50 प्रतिशत (आठ) और 
शिवसेना (शिदं)े के सात में से 71 
प्रतिशत (पांच) सांसदों के ख़िलाफ़ 
आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी 
के 100 प्रतिशत (चारों) सांसदों के 
ख़िलाफ़ गम्भीर आपराधिक मामले 
दर्ज हैं।

बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा 
लेकर जलुसू निकालना, दषु्कर्मियों 
को समय से पहले जेल से रिहा करके 
उनका फूल मालाओ ंसे स्वागत करना 
― ऐसे फ़ासीवादी दौर में ही सम्भव 
ह।ै सत्ता में बैठे फ़ासीवादी आज घोर 
स्त्री विरोधी मानसिकता के हैं जो स्त्रियों 
को परुुषों के अधीन रखने और उनके 
दोयम दर्जे को न्यायोचित ठहराते हैं।

बढ़ते स्त्री-विरोधी अपराधों की 
जड़ में एक तरफ तो फ़ासीवादी ताकतें 
हैं जो पितसृत्तात्मक मलू्य-मान्यताओ ं
को बढ़ावा दनेे का काम करती हैं, 
दसूरी तरफ़ यह मनुाफ़ाख़ोर व्यवस्था 
ह ैजिसने हर चीज़ की तरह स्त्रियों को 
भी ख़रीदी-बेच ेजा सकने वाली वस्तु 
में तब्दील कर दिया ह।ै विज्ञापनों व 
फ़िल्मी दनुिया की ज़्यादातर जगहों 

पर औरतों के जिस्म को भी एक वस्तु 
या कमोडिटी के रूप में ही पेश किया 
जाता ह।ै मोबाइल फ़ोन के माध्यम 
से पोर्नोग्राफ़ी, अश्लील वीडियो व 
फिल्मों तक बच्चे-बच्चे की पहुचँ 
ह।ै सिनमा-टीवी-सोशल मीडिया 
अश्लीलता और भोंडी संस्कृति  के 
सबसे बड़े पोषक बने हुए हैं। परेू समाज 
पर सांस्कृति क पतनशीलता का 
घटाटोप छाया हुआ ह।ै नेताशाही से 
लेकर नौकरशाही तक में बैठे लोग इस 
सांस्कृति क पतन में सराबोर हैं। मनुाफ़े 
पर टिकी कोई समाज व्यवस्था जिस 
तरह की बीमार संस्कृति  लोगों को द े
सकती ह ैवही हमें भी नसीब हो रही ह।ै 
इसमें भी चाल-चहेरा-चरित्र-संस्कार-
संस्कृति  का रामनामी दपुट्टा ओढ़न 
वाले साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों के 
राज में हमारा समाज हर मामले में गर्त 
में समा गया ह।ै इसी वजह से इस दौरान 
स्त्री विरोधी अपराधों में भी भयंकर 
उछाल दखेने को मिला ह।ै 

 इसलिए ही इस फ़ासीवाद के दौर 
में हमारा प्रतिरोध का तरीका भी महज़ 
जेण्डर सेंसटाइजेशन या कैं डल मार्च 
तक सीमित नहीं रह सकता। हमें इन 
बढ़ते स्त्री-विरोधी अपराधों के ख़िलाफ़ 
चपु्पी तोड़कर सामने आना होगा और 
इसके विरुद्ध लड़ाई को संगठित करना 
होगा। किसी भी स्त्री विरोधी घटना का 
यथासम्भव एकजटुता के साथ विरोध 
करें, दोषियों को न केवल कड़ी से कड़ी 
सज़ा दिलाने का प्रयास करें बल्कि 
उनका सामाजिक बहिष्कार भी करें। 
स्वस्थ संस्कृति  और सही जीवन मलू्यों 
का प्रचार-प्रसार करें। नश,े बेरोज़गारी, 
अश्लीलता, अशिक्षा, ग़रीबी की 
पोषक सरकारों का जिस भी रूप में 
विरोध कर सकते हैं विरोध करें तथा 
मलू्ययकु्त शिक्षा और रोज़गार के मदु्दों 
पर आन्दोलन संगठित करें।

आज हम इन सरकारों और न्याय 
व्यवस्था के भरोसे बैठे नहीं रह सकते 
हैं। ऐसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी 
मारने के समान होगा! स्त्री-विरोधी 
मलू्य-मान्यताओ ंको पैदा करने वाली 
और बलात्कार की मानसिकता 
की पोषक पितसृत्तात्मक पूँजीवादी 
व्यवस्था और फ़ासीवाद के ख़िलाफ़ 
एक लम्बी लड़ाई की शरुुआत करनी 
होगी।

– स्त्री मकु्ति लीग 

बढ़ते स्त्री-विरोधी अपराधो ंके पैदा होने की ज़मीन की शिनाख़्त करनी होगी!
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l सनी
कम्युनिस्ट लीग मज़दरू आन्दोलन 

की पहले क्रान्तिकारी दौर का संगठन 
था। क्रान्तिकालीन यरूोप में सत्ता के 
चरित्र के अनरुूप ही संगठन का स्वरुप 
‘प्रचार के संगठन’ का तथा गोपनीय 
था। इसके बाद मज़दरू आन्दोलन को 
पनुःसंगठित करने के लिए मार्क्स-एगंेल्स 
के नेततृ्व में जो संगठन खड़ा हुआ वह 
‘प्रथम इण्टरनेशनल’ था जो 1864 
में अस्तित्व में आया। इस संगठन का 
स्वरुप समझने से पहले उन ऐतिहासिक 
परिस्थितियों की चर्चा करना आवश्यक 
होगा जिसमें यह संगठन जन्मा। 

1852 में यरूोप क्रान्तिकारी ज्वर के 
नीच ेउतरने के साथ लीग भी भगं हो गयी। 
1850 के दशक के आख़िरी दौर को 
छोड़ दें तो यह दशक मज़दरू आन्दोलन 
की पराजय का दशक था। मार्क्स एगंेल्स 
इस दशक में ज़रूरी अध्ययन को समय 
दतेे हैं। मार्क्स लन्दन में आकर बसते हैं 
और बेहद ग़रीबी में जीवन वहन करते 
हैं। क्रान्ति के अनभुवों का सार-संकलन 
करने के बाद मार्क्स अपना अधिकांश 
समय मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र 
के मलूभतू सिद्धान्तों को स्थापित 
करने में दतेे हैं वहीं एगंेल्स मार्क्सवादी 
विचारधारा को विकसित करने और 
उसकी रक्षा करने के लिए विविध विषयों 
में अपना शोध जारी रखते हैं। इस दौर 
में दोनों ही मज़दरू आन्दोलन के साथियों 
से क़रीबी सम्पर्क  में थे और क्रान्तिकारी 
आन्दोलन की सम्भावनाओ ं पर नज़र 
रख ेहुए थे। 

मार्क्स-एगंेल्स ने इस दौर में उन 
क्रान्तिकारियों की आलोचना की जो 
‘गड्ढा खोदकर क्रान्ति की लहर’ पैदा 
कर दनेा चाहते थे यानी क्रान्ति को 
केवल मनोगत शक्तियों के प्रयासों का 
नतीजा मानते थे। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
का उभार महज़ क्रान्तिकारियों के 
मनोगत प्रयासों का नतीजा नहीं 
होता ह,ै बल्कि बनुियादी तौर पर वह 
वस्तुगत परिस्थितियों का नतीजा होता 
ह।ै 1858 में आर थ्िक संकट के चलते 
मज़दरूों की जीवनस्थिति बेहद ख़राब 
हो चली थी लेकिन इसके बावजदू इस 
समय ही क्रन्तिकारी आन्दोलन नहीं 
फ़ैला, हालाँकि मज़दरूों के स्वत:स्फूर्त  
आन्दोलनों का फूटना इस दशक के 
अन्त तक शरुू होने लगा था। 1860 
के दशक में जाकर मज़दरू आन्दोलन 
फिर से उफ़ान पर चढ़ता ह ै लेकिन यह 
उस समय नहीं हुआ जिस समय का 
अनमुान मार्क्स-एगंेल्स ने पहले लगाया 
था। 1858 में आर थ्िक संकट तो घिरा 
पर मज़दरू आन्दोलन की शक्तियाँ अभी 
बिखरी हुयी थीं। वे अगले 4-5 सालों 
में संगठित होती हैं। इस दौर में यरूोप से 
लेकर अटलाण्टिक के पार अमरीका में 
भी आर थ्िक स्थितयाँ बदल रहीं थी।  

यरूोप में इगं्लैण्ड में जिस तरह 
औद्योगीकरण हुआ उसके मकुाबले 
जर्मनी और फ्रांस अभी पिछड़े हुए 
थे। हालाँकि फ़्रांस और जर्मनी दोनों 
में 1848 के बाद से तेज़ी से पूँजीवादी 
विकास हो रहा था। चार्टिस्ट आन्दोलन 

की हार के बाद ब्रिटिश मज़दरू आन्दोलन 
बिखराव का शिकार रहा। 1858 के 
आर थ्िक संकट के बाद से मज़दरू संगठित 
होकर लड़न की प्रक्रिया पनुः शरुू 
करते हैं। 1861 में इगं्लैण्ड में पहली ट्रेड 
काउन्सिल स्थापित होती ह।ै फ़्रांस में 
बरु्जुआ सत्ता ने 1848 की मज़दरू क्रान्ति 
को ख़ून में डुबो दिया था। कम्युनिस्ट 
लीग के भगं होने के बाद फ़्रांस में मज़दरू 
आन्दोलन पर प्रूदोंवादियों का बोलबाला 
रहा जो कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना 
और निजी सम्पत्ति के खात्मे की जगह 
जगह छोटे उत्पादकों की निजी सम्पत्ति 
पर आधारित टुटपुँजिया व्यवस्था 
के यटूोपिया के हिमायती थे। उनके 
अनसुार मज़दरूों को को-ऑपरेटिव, 
पारस्परिक सहायकता की वित्तीय 
संस्थाए ँ बनानी चाहिए। वे मज़दरूों की 
राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत को 
ग़लत ठहराते थे। प्रूदों का दर्शन बर्बाद 
होते छोटे उत्पादकों का दर्शन था। वह 
पूँजीवाद द्वारा छोटी पूँजी के अनिवार्य 
नाश की समस्या का समाधान भविष्य में 
यानी वैज्ञानिक समाजवाद में नहीं दखेते 
थे, बल्कि अतीत में, यानी टुटपुँजिया 
“समाजवाद” के यटूोपिया में दखेते थे। 
चूकँि फ़्रांस में औद्योगीकरण इगं्लैण्ड 
के बनिस्पत कम हुआ था इसलिए यहाँ 
छोटे उत्पादकों की आबादी सापेक्षिक 
रूप से इगं्लैण्ड के मकु़ाबले अधिक थी। 
1860 तक परिस्थितियाँ बदलने लगी 
थी परन्तु अभी भी मज़दरू आन्दोलन पर 
प्रूदोंवादियों का बोलबाला था। 

जर्मनी में भी मज़दरू आन्दोलन 1848 
की हार के बाद बिखर गया था। ज़्यादातर 
मज़दरू संगठन लिबरल पूँजीपति वर्ग के 
नेततृ्व को स्वीकार कर रह ेथे। 1860 तक 
यह परिस्थिति बदलने लगी और स्वतन्त्र 
मज़दरू संगठन अस्तित्व में आने लगे। 
जर्मनी में सामाजिक जनवादी पार्टी भी 
1869 में अस्तित्व में आई जिसके नेता 
बेबेल और लिब्नेख्त भी थे। यह दोनों 
मज़दरू नेता मार्क्स के विचारों के समर्थक 
थे। जर्मन मज़दरू आन्दोलन में एक दौर 
में एक सीमा तक जर्मन नेता लासाल 
की भमूिका का एक पहल ूसकारात्मक 
था जब उसने मज़दरू वर्ग के नेताओ ंको 
लिबरल पूँजीपति वर्ग से राजनीतिक तौर 
पर स्वतन्त्र मज़दरू वर्ग की पार्टी बनाने 
का सझुाव दिया। हालाँकि खदु लासाल 
की राजनीति “व्यवहारिक” होने के 
नाम पर अवसरवादी थी। उनकी यात्रा 
एक “वामपन्थी” भटकाव (“मज़दरू 
वर्ग एकमात्र क्रान्तिकारी वर्ग ह”ै) से 
दक्षिणपन्थी अवसरवादी भटकाव (जर्मन 
जनवाद-विरोधी मज़दरू-विरोधी सत्ता 
से समझौतापरस्ती) तक की यात्रा थी। 
“रियालपोलीतिक” के नाम पर लासाल 
ने बिस्मार्क  से समझौते किये और मार्क्स 
के विचारों से चौर्यलेखन करते हुए भी 
उनकी दरु्व्याख्या की। लासाल ने सर्वहारा 
अन्तर्राष्ट्रीयवाद के विपरीत पोलैण्ड को 
जर्मनी में शामिल करने की हामी भरी 
और बिस्मार्क  का राष्ट्रवादी के नाम पर 
समर्थन किया। मार्क्स-एगंेल्स ने उन्हें 
संकीर्ण राष्ट्रवादी क़रार दिया था।

यरूोप के इन तीनों दशेों में मज़दरू 

आन्दोलन में ठहराव टूट रहा था परन्तु 
यह विजातीय प्रवतृियों से प्रभावित था। 
1860 के दशक में मज़दरू संगठनों में 
सक्रियता आई तो वैचारिक स्तर पर भी 
संघर्ष शरुू हुए। यह संघर्ष इण्टरनेशनल 
के बैनर तले मार्क्स ने सफलतापरू्वक 
चलाये। मार्क्स-एगंेल्स का इस दौर का 
लेखन आज भी कम्युनिस्ट आन्दोलन में 
विजातीय प्रवतृियों से संघर्ष चलाने का 
कुतबुनमुा ह।ै

प्रथम इण्टरनेशनल की 
स्थापना

1860 के दशक में दो महत्वपरू्ण 
घटनाओ ंने इण्टरनेशनल की स्थापना की 
परू्वपीठिका तैयार की। एक, अमरीका में 
गहृयदु्ध के चलते कपास की आपरू्ति रुक 
गयी जिस वजह से यरूोप में कई कपास 
मिल बन्द हुई और बड़ी संख्या में मज़दरू 
सड़कों पर आ गये। मालिकों ने इस संकट 
का बोझ मज़दरूों के कन्धों पर डालने की 
कोशिश की जिसका मज़दरूों ने डटकर 
सामना किया। मजदरू वर्गीय ‘लन्दन 
ट्रेडस कमिटी’ ने इस समय बेरोज़गार 
मज़दरूों की मदद के लिए विशषे कमिटी 
बनायी। ऐसी ही कमिटी फ़्रांस में भी 
स्थापित हुई। इन दोनों कमिटियों के बीच 
संवाद स्थापित हुआ और यह इस दौर 
में अन्तरराष्ट्रीय एकजटुता की ओर बढ़ा 
पहला कदम था।

पोलैण्ड द्वारा रूस के ख़िलाफ़ 
बग़ावत मज़दरूों के बीच अन्तरराष्ट्रीय 
एकजटुता उठ खड़ी होने और उसके 
संगठन की ज़रूरत पर बल दनेी वाली 
दसूरी घटना थी। इस बग़ावत का समर्थन 
करने के लिए इगं्लैण्ड के मज़दरूों ने 
एक मीटिग का आयोजन किया और 
यरूोप के अन्य दशेों के मज़दरूों को 
इसका समर्थन दनेे का आह्वान किया। 
इस बैठक में परेू महाद्वीप के मज़दरूों के 
बीच सम्पर्क  स्थापित करने और एकजटु 
संघर्ष के तरीक़े  निकालने पर चर्चा की 
गयी।  फ़्रांस के मज़दरूों ने भी इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया और आख़िरकार इन 
प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे 
संघ की स्थापना की गयी जो आम 
तौर पर मज़दरूों के संघर्षों को नेततृ्व 
द े सके। यह अन्तरराष्ट्रीय मज़दरू संघ 
यानी प्रथम इण्टरनेशनल था। मार्क्स को 
लन्दन से प्रतिनिधि के तौर पर आमन्त्रित 
किया गया था। संघ स्वतःस्फूर्त  तौर 
पर उभरा था। इसका चरित्र कम्युनिस्ट 
लीग सरीखा नहीं था जिसमें कम्युनिस्ट 
नियमावली की स्वीकार्यता ज़रूरी थी, 
बल्कि यह एक संघ के चरित्र को रखता 
था जिसमें मज़दरू आन्दोलन में मौजदू 
तमाम प्रवतृ्तियाँ मौजदू थीं जिनसे मार्क्स-
एगंेल्स ने मज़दरू आन्दोलन की एकता 
के लिए संघ के भीतर संघर्ष चलते हुए 
एकता बरक़रार रखी। 

एगंेल्स इसके बारे में बताते हैं: 
“हमारा संघ इसलिए कायम 

किया गया ह ै कि वह उन मज़दरू 
समाजों के लिए मले-मिलाप तथा 
संयकु्त गतिविधियों का केन्द्र बना 
रह,े जो भिन्न-भिन्न दशेों में मौजदू 
हैं और एकसमान लक्ष्य अपनाये 

हुए हैं, अर्थात ्मज़दरू वर्ग की रक्षा, 
विकास और परू्ण मकु्ति (संघ की 
नियमावली की प्रथम धारा)। 
चूकँि बाकूनिन और उनके मित्रों 
के विशिष्ट सिद्धान्त इस धारा का 
खण्डन नहीं करते, इसलिए उनको 
सदस्य के रूप में अगंीकार करने 
तथा सभी स्वीकार्य उपायों से अपने 
विचारों का यथासम्भव प्रचार करने 
की इजाज़त के विरुद्ध कोई आपत्ति 
नहीं थी। हमारे संघ में तरह-तरह 
के लोग हैं - कम्युनिस्ट, प्रूदोंवादी, 
ट्रेडयनूियनवादी, सहकारी, 
बाकुनिनपन्थी, आदि, और हमारी 
जनरल काउन्सिल तक में भिन्न-
भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोग भी 
हैं।” (एगंेल्स की कार्लो कफ़्येरो को 
चिट्ठी, 1871) 

प्रत्येक दशे में इण्टरनेशनल के सदस्य 
‘राष्ट्रीय संघीय परिषद’ द्वारा संचालित 
इण्टरनेशनल के मातहत एकजटु हो 
गए।  समय-समय पर बलुाये जाने वाले 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में श्रमिक वर्ग 
आन्दोलन के सबसे महत्वपरू्ण प्रश्नों पर 
चर्चा की जाती थी और इण्टरनेशनल की 
मखु्य समिति यानी जनरल काउन्सिल 
का चनुाव किया जाता था। जनरल 
काउन्सिल के पास महत्वपरू्ण शक्तियाँ 
थीं, लेकिन यह सांगठनिक दृष्टिकोण से 
निर्णायक केन्द्र नहीं था। इसका मखु्य रूप 
से कार्य अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा आन्दोलन 
को वैचारिक नेततृ्व प्रदान करना था। यह 
साफ़ ह ैकि इण्टरनेशनल का सांगठनिक 
ढाँचा कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन के 
सरीखा नहीं था परन्तु इसने अपने दौर 
में तथा भविष्य में जन्मन वाली पार्टियों 
को वैचारिक नेततृ्व प्रदान किया। पेरिस 
कम्यून इस मायने में इण्टरनेशनल की ही 
“सन्तान” था। पेरिस कम्यून ने मार्क्स के 
राज्य और क्रान्ति पर विचारों को सही 
सिद्ध कर दिया था। इस विषय पर हम 
अगली किश्त में लिखेंगे। बाकुनिन के 
षडयन्त्रों के चलते जब इण्टरनेशनल 
भगं हुआ तब तक वह अपनी भमूिका 
अदा कर चकुा था। इण्टरनेशनल के भगं 
होने तक मार्क्स और एगंेल्स ने अपनी 
अवस्थिति से कई विजातीय प्रवरृ्तियों से 
संघर्ष चलाया और दशे स्तर पर खड़ी 
होने वाली मज़दरू पार्टियों के कार्यक्रम 
और विचारधारा के प्रश्न पर सही राह 
दिखाई। मार्क्स लिखते हैं: 

“इण्टरनेशनल की स्थापना 
समाजवादी और अर्द्ध-समाजवादी 
सम्प्रदायों (सेक्ट) के स्थान पर 
संघर्ष के लिए मज़दरू वर्ग का एक 
सच्चा संगठन क़ायम करने के 
लिए की गयी थी। उसकी अस्थायी 
नियमावली तथा उदघ्ाटन-घोषणा 
इस चीज़ की एकदम पषु्टि करती 
ह।ै दसूरी ओर, यदि इतिहास की 
धारा ने सम्प्रदायवाद को पहले 
ही चरू-चरू न कर दिया होता, तो 
इण्टरनेशनल अपने को कायम 
नहीं रख सकता था। समाजवादी 
सम्प्रदायवाद के विकास और 
असली मज़दरू आन्दोलन के 
विकास में सदा से विलोम अनपुात 

रहा ह,ै जिस अनपुात में एक बढ़ता 
ह ै उसी अनपुात में दसूरा घटता 
ह।ै सम्प्रदायों का उस समय तक 
(ऐतिहासिक दृष्टि से) औचित्य 
रहता ह,ै जब तक कि मज़दरू वर्ग 
स्वतन्त्र ऐतिहासिक आन्दोलन के 
लिए परिपक्व नहीं हो जाता। परन्तु 
ज्यों ही उसमें यह परिपक्वता आ 
जाती ह,ै त्यों ही सभी सम्प्रदाय 
सारभतू रूप से प्रतिगामी बन 
जाते हैं। इतिहास ने सभी जगह 
जो दिखाया ह,ै उसकी पनुरावतृ्ति 
इण्टरनेशनल के इतिहास में भी हुई। 
जो परुाना पड़ जाता ह,ै वह नव-
प्राप्त रूपों के अन्दर फिर पैर जमाने 
तथा अपनी स्थिति कायम करने की 
कोशिश करता ह।ै”

 “इण्टरनेशनल का इतिहास 
मज़दरू वर्ग के वास्तविक आन्दोलन 
के विरुद्ध स्वयं इण्टरनेशनल के 
भीतर अपनी स्थिति कायम रखने 
की कोशिश करने वाले सम्प्रदायों 
और सतही प्रयोगों के ख़िलाफ़ 
जनरल काउन्सिल के निरन्तर संघर्ष 
का इतिहास रहा ह।ै यह संघर्ष 
कांग्रेसों में चलाया जाता था। पर 
उससे भी कहीं अधिक वह अलग-
अलग शाखाओ ं के साथ जनरल 
काउन्सिल की निजी वार्ताओ ं
में चला करता था।” (मार्क्स की 
फ्रेड रिक बोल्ट को चिट्ठी, 1871)

इण्टरनेशनल के भीतर मार्क्स और 
एगंेल्स ने प्रूदों, लासाल और बाकुनिन 
तथा अन्य धड़ों के विचारों के ख़िलाफ़ 
संघर्ष चलाया। सबसे पहला प्रमखु संघर्ष 
प्रूदों के ख़िलाफ़ चला। इण्टरनेशनल की 
कांग्रेस प्रूदों और मार्क्स के विचारों के 
संघर्ष का मचं बन गयी। प्रूदों के समर्थकों 
ने इण्टरनेशनल में ज़मीन के समाजीकरण 
के प्रस्ताव को नकार दिया था। प्रूदोंवादी 
हड़तालों का समर्थन नहीं करते थे, 
राजनीति में महिलों की भागीदारी के 
समर्थक नहीं थे। ज़्यादातर सभी प्रश्नों 
पर वे परास्त हुए। इण्टरनेशनल में दसूरा 
महत्वपरू्ण संघर्ष लासाल के समर्थकों 
से चला जिन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवादी 
अवस्थिति अपनाई थी और कई मसलों 
में बिस्मार्क  की नीतियों का समर्थन किया 
था। लासाल के ख़िलाफ़ चले संघर्ष में 
भी इण्टरनेशनल में मार्क्स की अवस्थिति 
मज़दरू आन्दोलन में मज़बतू हुई। अन्ततः 
इण्टरनेशनल में बाकुनिन के साथ सबसे 
तीखा और लम्बा संघर्ष चला था। 
बाकुनिन ने अपने संगठन ‘समाजवादी 
जनवाद का सहबन्ध’ को इण्टरनेशनल 
के साथ मिला लिया लेकिन उसका 
मकसद इण्टरनेशनल को ही तोड़कर 
उसे अपने सहबन्ध के मातहत लाना था। 
मार्क्स कहते हैं: 

“1868 के अन्त में रूसी 
बाकुनिन ने इस इराद े से 
इण्टरनेशनल में प्रवेश किया कि वह 
उसके अन्दर 'समाजवादी जनवाद 
को सहबन्ध' नाम से एक दसूरा 
इण्टरनेशनल क़ायम करें, जिसके 
नेता वह खदु हों। सैद्धान्तिक ज्ञान 

मज़दूर वर्ग की पार्टी कैसी हो?
(आठवीं किश्त)
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(पेज 12 से आगे)
से शनू्य इस सज्जन ने यह दावा 
किया कि वह इस अलग संस्था 
में इण्टरनेशनल के वैज्ञानिक 
प्रचार का प्रतिनिधित्व करेगा और 
इण्टरनेशनल के अन्दर के इस दसूरे 
इण्टरनेशनल का विशषे कार्य यह 
प्रचार करना होगा।

“उनका कार्यक्रम खिचड़ी था। 
उसमें इस प्रकार की मज़ाकिया 
बातें शामिल थीं -- वर्गों की 
समानता (!), सामाजिक 
आन्दोलन के प्रस्थान-बिन्दु के 
रूप में उत्तराधिकार का उन्मूलन 
(यह सन्त-सीमोनवादी बकवास 
ह)ै, इण्टरनेशनल के सदस्यों पर 
लाद ेजाने वाले जड़सतू्र के रूप में 
अनीश्वरवाद, आदि, और मखु्य 
(प्रूदोंवादी) जड़सतू्र -- राजनीतिक 
आन्दोलन से परहजे़।

“ये बचकाने किस्से इटली और 
स्पेन में, जहाँ मज़दरू आन्दोलन 
की वास्तविक अवस्थाए ँ अभी 
तक विकसित नहीं हैं, पसन्द किये 
गये (वहाँ अब भी इनका कुछ 
असर ह)ै; लैटिन स्विट्जरलैण्ड 
तथा बेल्जियम के कुछ अहकंारी, 
महत्वाकांक्षी और खोखले 
मतवादियों को भी वे अच्छे लगे।

“श्री बाकुनिन के लिए उनका 
सिद्धान्त (जो प्रूदों, सेंत-सीमोन, 
आदि से उधार लिया गया कूड़ा-
कचरा मात्र ह)ै गौण वस्तु था और 
आज भी ह।ै वह यह दिखलाने का 
जरिया मात्र ह ैकि वह भी कुछ ह।ै 
पर सिद्धान्तकार के रूप में नगण्य 
बाकुनिन का षड्यन्त्रकारी का 
रूप उनका सहज, प्रकृत रूप ह।ै” 
(मार्क्स की फ्रेड रिक बोल्ट को 
चिट्ठी, 1871)

एगंेल्स बाकुनिन के बारे में बताते हैं: 
“बाकुनिन का अपना ही एक 

विचित्र सिद्धान्त ह,ै प्रूदोंवाद और 

कम्युनिज़्म की खिचड़ी। मखु्य बात 
यह ह ै कि वह पूँजी को अर्थात ्
पूँजीपतियों और उजरती मजदरूों के 
बीच विरोध को नहीं, जो सामाजिक 
विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ 
ह,ै बल्कि राज्य को वह मखु्य बरुाई 
मानते ह,ै जिसे ख़त्म किया जाना 
चाहिए। जहाँ सामाजिक-जनवादी 
मज़दरूों की बड़ी संख्या हमारे इस 
विचार को अपनाती ह ैकि राजकीय 
सत्ता एक ऐसे संगठन के अलावा 
और कुछ नहीं ह,ै जिसे सत्तारूढ़ 
वर्गों - ज़मीदारों और पूँजीपतियों ने 
अपने लिए स्थापित किया ह,ै ताकि 
वे अपने सामाजिक विशषेाधिकारों 
की रक्षा कर सकें , वहाँ बाकूनिन यह 
मानते हैं कि यह राज्य ही ह ैजिसने 
पूँजी की सषृ्टि की ह,ै कि पूँजीपति 
के पास केवल राज्य की कृपा से ही 
पूँजी होती ह।ै इसलिए राज्य चूकँि 
मखु्य बरुाई ह,ै सर्वोपरि राज्य को ही 
ख़त्म किया जाना चाहिए और तब 
पूँजी खदु जहन्नुम में पहुचँ जायेगी 
। इसके विपरीत, हमारा विचार ह ै
कि पूँजी को - उत्पादन के समस्त 
साधनों के चन्द हाथों में संकेन्द्रण 
को खत्म कर दें और राज्य खदु 
ही ढह जायेगा। अन्तर बनुियादी 
ह ै - पहले सामाजिक क्रान्ति के 
बिना राज्य के उन्मूलन की बात 
बकवास ह।ै ठीक पूँजी का उन्मूलन 
हो सामाजिक क्रान्ति ह ैऔर उसमें 
उत्पादन की परूी पद्धति में परिवर्तन 
निहित ह।ै लेकिन बकूनिन के लिए 
राज्य चूकँि मखु्य बरुाई ह,ै इसलिए 
कोई ऐसा काम नहीं किया जाना 
चाहिए, जो राज्य को - अर्थात ्
किसी भी प्रकार के राज्य को, चाह े
यह जनतन्त्रीय हो या राजतन्त्रीय या 
कुछ और - जीवित रख।े इसलिए 
सारी राजनीति से परूी विरति होनी 
चाहिए।” (थियोडोर कुनो को 
एगंेल्स की चिट्ठी, 1872)

ध्यान रखें : यहाँ एगंेल्स यह नहीं 
कह रह े हैं कि पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति 
यानी समाजवादी क्रान्ति में पूँजीवादी 
राज्यसत्ता का ध्वंस नहीं किया जायेगा। 
वह यह कह रह े हैं कि उसके ध्वंस के 
साथ समाजवादी राज्यसत्ता की स्थापना 
होगी, राज्यसत्ता की संस्था ही इतिहास 
से समाप्त नहीं हो जायेगी। उसके लिए 
समाजवादी संक्रमण के दौरान एक 
समचूी सामाजिक क्रान्ति का दौर चलेगा, 
जिसके बाद वर्ग समाज से कम्युनिस्ट 
समाज में प्रयाण होगा और उसके साथ 
ही राज्यसत्ता समाप्त हो सकती ह।ै दसूरी 
ओर, बाकुनिन अपने अराजकतावादी 
दृष्टिकोण से तत्काल ही राज्य के उन्मूलन 
का शखेचिल्ली का सपना दिखा रह ेथे।

बाकूनिन के विचारों को सैद्धान्तिक 
तौर पर परास्त किया जा चकुा था परन्तु 
वह अपनी तोड़-फोड़ की गतिविधियों में 
लगा रहा। वैसे भी पेरिस कम्यून के बाद 
मखु्यतः इण्टरनेशनल अपनी भमूिका 
निभा चकुा था। बाकुनिन के षडयन्त्रों 
से बचने के लिए जनरल काउन्सिल को 
पहले न्यूयॉर्क  स्थानान्तरित कर दिया 
गया और 1876 में उसे भगं कर दिया 
गया। मार्क्स ने इण्टरनेशनल को जिस 
मक़सद के लिए खड़ा किया था वह परूा 
हो चकुा था। एगंेल्स समाहार करते हुए 
कहते हैं कि इण्टरनेशनल

“...द्वितीय साम्राज्य (लईू 
नेपोलियन बोनापार्त के शासन का 
दौर जो 1852 से 1870 के बीच 
था – अन.ु) के ज़माने का था, जब 
सारे यरूोप पर छाया हुआ उत्पीड़न 
मज़दरू आन्दोलन को, जो उस 
समय जग ही रहा था, एकता तथा 
सभी आन्तरिक वाद-विवाद से मुहँ 
मोड़ लेने का निर्देश द ेरहा था। यह 
वह घड़ी थी, जब सर्वहारा के आम 
अन्तरराष्ट्रीय हित उभरकर सामने 
आ रह ेथे। जर्मनी, स्पेन, इटली तथा 
डेनमार्क  आन्दोलन में अभी-अभी 
शामिल हुए थे या उसमें शामिल 

हो ही रह ेथे। वास्तव में, 1864 में 
आन्दोलन का सैद्धान्तिक स्वरूप 
यरूोप में सर्वत्र अर्थात ्जनसाधारण 
के बीच अभी बहुत अस्पष्ट था। 
जर्मन कम्युनिज़्म ने अभी मज़दरू 
पार्टी के रूप में अस्तित्व ग्रहण नहीं 
किया था। प्रूदोंवाद अभी इतना 
क्षीण था कि वह अपना सिक्का 
नहीं जमा सकता था। बाकूनिन 
की नयी बकवास ने अभी उसके 
दिमाग में जन्म भी नहीं लिया था; 
ब्रिटिश ट्रेड-यनूियनों के नेता तक 
यह सोचते थे कि नियमावली की 
प्रस्तावना में निर्धारित कार्यक्रम 
उन्हें आन्दोलन में शामिल होने 
का आधार प्रदान करता ह।ै पहली 
बड़ी सफलता द्वारा सभी गटुों के 
इस भोलेपन-भरे सहयोग को ध्वस्त 
किया जाना अवश्यम्भावी था। यह 
सफलता थी कम्यून, जो निस्सन्देह 
बौद्धिक रूप से इण्टरनेशनल की 
सन्तान था, हालाँकि उसे जन्म 
दनेे के लिए इण्टरनेशनल ने उँगली 
तक नही हिलायी थी और इसके 
लिए इण्टरनेशनल को कुछ हद 
तक ठीक ही उत्तरदायी ठहराया 
गया। जब कम्यून के श्रेय की 
बदौलत इण्टरनेशनल यरूोप में 
नैतिक शक्ति बन गया, तो तरुन्त 
टुच्ची साज़िशें शरुू हो गयीं। हर 
प्रवतृ्ति इस सफलता को अपने 
हितार्थ इस्तेमाल करना चाहती थी। 
विघटन, जो अवश्यम्भावी था, शरुू 
हो गया। एकमात्र जर्मन कम्युनिस्टों 
की, जो सचमचु परुाने व्यापक 
कार्यक्रम के आधार पर कार्य करने 
के लिए तैयार थे, बढ़ती शक्ति 
से ईर्ष्या ने बेल्जियन प्रूदोंवादियों 
को बाकूनिनवादी जोख़िमबाज़ों 
की बाँहों में पहुचँा दिया। हगे 
कांग्रेस वस्तुतः दोनों पार्टियों का 
ख़ात्मा थी। जिस एकमात्र दशे में 
इण्टरनेशनल के नाम पर अब भी 

कुछ किया जा सकता था, वह 
अमरेिका था, और कार्यकारिणी 
वहीं स्थानान्तरित कर दी गयी थी, 
जो सखुद सहज बदु्धि का फल था। 
अब वहाँ भी उसकी प्रतिष्ठा समाप्त 
हो चकुी ह ैऔर उसमें फिर से नया 
जीवन संचारित करना मरू्खता की 
बात होगी तथा वक़्त बर्बाद करना 
होगा। इण्टरनेशनल दस वर्ष तक 
यरूोपीय इतिहास के एक पक्ष पर 
-- उस पक्ष पर, जिसमें भविष्य 
अन्तर्निहित ह-ै हावी रहा और 
वह पीछे मडु़कर अपने कार्य को 
गर्वपरू्वक दखे सकता ह।ै लेकिन 
परुाने रूप में उसकी उपयोगिता 
खत्म हो चकुी ह।ै परुाने ढर्रे पर नये 
इण्टरनेशनल की -- स्थापना, तमाम 
दशेों की सभी सर्वहारा पार्टियों के 
सहबन्ध के लिए मज़दरू आन्दोलन 
का वैसा ही आम दमन ज़रूरी 
होगा, जैसा 1848-1864 में होता 
रहा। परन्तु इसके लिए सर्वहारा 
जगत ् अब अत्यन्त विशाल, 
अत्यन्त विस्तृत हो चकुा ह।ै मरेे 
विचार में, अगला इण्टरनेशनल 
-- मार्क्स की रचनाओ ं द्वारा कुछ 
वर्षों तक अपना प्रभाव उत्पन्न 
किये जाने के बाद -- विशदु्ध रूप 
से कम्युनिस्ट होगा और ठीक हमारे 
सिद्धान्तों की उदघ्ोषणा करेगा।” 
(फ्रेड रिक अडोल्फ़ ज़ोर्गे को एगंेल्स 
की चिट्ठी, 1874)

इण्टरनेशनल ने अपने जीवन-काल 
में मज़दरू आन्दोलन को विजातीय 
प्रवतृियों से मकु्त कर मार्क्सवादी विचारों 
पर सदुृढ़ करने की भमूिका निभायी और 
भविष्य में खड़ी होने वाली सर्वहारा 
पार्टी संगठन को विचारधारा, राजनीति 
और संगठन के स्वरुप पर बेहद बनुियादी 
शिक्षाए ँदीं। अगली किश्त में हम पेरिस 
कम्यून तथा इण्टरनेशनल व इण्टरनेशनल 
के बाद बनी दशे स्तर की मज़दरू पार्टियों 
की चर्चा करेंगे जिन्हें मार्क्स-एगंेल्स ने 

मज़दूर वर्ग की पार्टी कैसी हो?

(पेज 1 से आगे)
सेबी की परू्णकालिक सदस्य बनी थीं 
और 2022 में उन्हें सेबी का चयेरपर्सन 
बनाया गया था। हिण्डेनबर्ग रिपोर्ट में 
दिखाया गया ह ैकि माधबी और धवल 
बचु ने 2015 में बरमडूा और मॉरीशस 
जैसे विदशेी ‘टैक्स हवैेन’ में ऐसे फ़ण्ड 
में निवेश किये थे जिनके तार विनोद 
अडानी से जडु़े हैं। यही नहीं बचु दम्पत्ति 
सिंगापरु स्थित अगोरा पार्टनर्स और 
भारत स्थित अगोरा एडवाइज़री को 
भी संचालित करते रह ेहैं जो अभी भी 
कन्सल्टेन्सी के ज़रिये मनुाफ़ा कमाती 
हैं। यह सेबी के नियमों के भी ख़िलाफ़ 
ह।ै रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया ह ैकि 
सेबी के चयेरपर्सन बनन के 2 हफ़्ते 
पहले माधबी बचु ने अगोरा में अपनी 
हिस्सेदारी धवल बचु के नाम कर दी थी। 

इतने संगीन आरोपों के सामने 
आने के बावजदू मोदी सरकार कान 
में तेल डालकर बैठी हुई ह।ै गोदी 

मीडिया और बीजेपी का आईटीसेल 
निहायत ही बेशर्मी से बचु दम्पत्ति को 
भकु्तभोगी के रूप में प्रस्तुत करके इस 
परेू मामले को भारत के ख़िलाफ़ एक 
अन्तरराष्ट्रीय साज़िश का हिस्सा बता 
रहा ह।ै बचु दम्पत्ति ने एक संयकु्त 
बयान जारी करके हिण्डेनबर्ग रिपोर्ट को 
दरु्भावनापरू्ण बताया और अपने लम्बे 
‘सम्मानित’ कॉरपोरेट कॅरियर की दहुाई 
दी ह।ै लेकिन जिन निवेशों का हवाला 
हिण्डेनबर्ग रिपोर्ट में दिया गया ह,ै उनसे 
बचु दम्पत्ति द्वारा इन्कार नहीं किया 
गया ह।ै माधबी बचु ने दावा किया ह ै
कि उन्होंने सेबी का चयेरपर्सन बनन 
के बाद अपने निवेशों की जानकारी 
उस संस्था को द े दी थी। परन्तु जब 
पिछले साल हिण्डेनबर्ग की पहली 
रिपोर्ट में अडानी समहू के महाघोटाले 
का पर्दाफ़ाश हुआ था उस समय भारत 
की जनता इस सच्चाई से अनजान थी 
कि सेबी के चयेरपर्सन के निवेश के तार 

अडानी समहू से जडु़े हैं। उसके बाद 
उच्चतम न्यायालय के आदशे के बाद 
सेबी के नेततृ्व में कमटेी का भी गठन 
होता ह,ै लेकिन उस समय भी हमें यह 
नहीं बताया जाता ह ै कि जिस शख़्स 
को जाँच का जिम्मा सौंपा गया ह ैउसके 
ख़ुद के हित अडानी के हितों से जडु़ हुए 
हैं। ऐसे में भला यह जाँच निष्पक्ष कैसे 
हो सकती ह?ै

यह परूा प्रकरण आज के पूँजीवाद 
के परजीवी व लटेुरे चरित्र और उसकी 
ग़लाज़त को उजागर करता ह।ै वित्तीय 
पूँजी के आवारा, परजीवी और 
मानवद्रोही चरित्र पर पर्दा डालने के 
लिए सेबी जैसे विनियामक संस्थाओ ं
को बनाया जाता ह ैऔर उन्हें स्वायत्त 
व निष्पक्ष संस्थाओ ं के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता ह।ै लेकिन हिण्डेनबर्ग रिपोर्ट 
से यह दिन के उजाले की तरह साफ़ हो 
गया ह ैकि ऐसी संस्थाओ ंकी स्वायत्तता 
और निष्पक्षता एक छलावा ह।ै ऐसी 

संस्थाए ँ बनायी ही इसलिए जाती हैं 
कि तमाम लटू-खसोट और घोटालों 
के बावजदू लोगों का भरोसा पूँजी की 
इस मानवद्रोही दनुिया में बना रह ेऔर 
निष्पक्षता और स्वायत्तता का ढोग-
पाखण्ड करके लोगों की आखँ में धलू 
झोंकी जाती रह।े लेकिन इस व्यवस्था 
के ही अन्तरविरोधों के चलते यह 
ढोंग-पाखण्ड लम्बे समय तक बरकरार 
नहीं रह पाता। अब जबकि सेबी की 
सच्चाई लोगों के सामने आ चकुी ह,ै 
इस व्यवस्था के पैरोकार बदु्धिजीवी और 
थिक टैंक ‘डैमजे कन्ट्रोल’ की कवायद 
में जटु गये हैं। कोई सेबी को वाकई 
निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वायत्त बनाने 
के लिए कुछ नियम-क़ाननूों में बदलाव 
की बात कर रहा ह ै तो कोई ज्वाइटं 
पार्लियामणे्टरी कमटेी गठित करने की 
माँग उठा रहा ह,ै ताकि इस व्यवस्था से 
लोगों का भरोसा न उठ जाए। लेकिन क्या 
हम भलू सकते हैं कि ऐसी कमटेियों और 

नियम-क़ाननूों में बदलावों के बावजदू 
घोटालों का आकार और उनका रूप 
समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक 
होता गया ह।ै 1990 के दशक में हर्षद 
महेता का घोटाला हुआ था, उस समय 
भी सट्टाबाज़ार को विनियमित करने के 
लिए नये नियम-क़ाननू बनाए गये और 
सेबी जैसी संस्थाओ ंको ज़्यादा स्वायत्त 
और निष्पक्ष करने का ढोंग-पाखण्ड 
रचा गया। लेकिन उसके बाद से सट्टा 
बाज़ार में क़िस्म-क़िस्म के घोटाले 
लगातार होते रह े हैं और अब तो इन 
घोटलों के तार सीध ेसेबी की मखुिया 
आ जडु़े हैं। इसलिए मज़दरू वर्ग को 
लटू-खसोट और सट्टाख़ोरी पर टिके 
वित्तीय पूँजी के इस मानवद्रोही तन्त्र को 
विनियमित करने की नहीं बल्कि उसपर 
ताला लगाने की तैयारी करनी चाहिए। 
जब तक पूँजीवाद रहगेा, तब तक उसमें 
सट्टाबाज़ी, जालसाज़ी और भाँति-भाँति 
के घोटाले होते ही रहेंगे।       

हिण्डेनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में सट्टा बाज़ार विनियामक सेबी कटघरे में
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l शाम मूर्ति
एक जलुाई 2024 से भारत में 

“नयी भारतीय क़ाननूी प्रणाली” के 
तहत नये आपराधिक क़ाननूों को लाग ू
कर दिया गया ह।ै इसे 1 अगस्त 2023 
को भारत के गहृमन्त्री अमित शाह 
द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। 
नवम्बर 2023 में संसदीय स्थायी समिति 
द्वारा की गई कुछ सिफ़ारिशों को शामिल 
करने के बाद इन्हें संसद में फिर से पेश 
किया गया था। 20 और 21 दिसम्बर 
2023 को संशोधित विधयेकों को 
क्रमशः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित 
किया गया और 25 दिसम्बर, 2023 को 
भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 
इन्हें राजपत्र के रूप में प्रकाशित किया 
गया था। 

आइए, अब विस्तार से समझते 
हैं कि यह क़ाननू क्यों दशे की जनता 
के लिए ख़तरनाक हैं। भारतीय न्याय 
संहिता बीएनएस (2023) को भारतीय 
दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर लाया 
गया ह।ै लेकिन बीएनएस  (2023) में 
आईपीसी की अधिकांश संरचना को 
बरकरार रखा गया ह।ै भारतीय न्याय 
संहिता में 20 अध्याय और 358 
खण्ड (सेक्शन) हैं। बीएनएस  2023 
में आईपीसी के मकु़ाबले धाराओ ं की 
संख्या को 511 से घटाकर 358 कर 
दिया गया ह।ै यह एक लम्बी-चौड़ी 
फ़ासीवादी आपराधिक संहिता ह।ै 
इसमें घणृा अपराध तथा भीड़ द्वारा 
हत्या सहित 21 नये अपराध जोड़े गये 
हैं तथा 33 अपराधों के लिए कारावास 
की सज़ा बढ़ायी गयी ह।ै इसमें हिरासत 
(रिमाण्ड), हिट एण्ड रन, आतंकवाद, 
संगठित अपराध जैसे अपराध भी 
शामिल किये गये हैं और राजद्रोह को 
राष्ट्रीय अखण्डता को ख़तरे में डालने 
वाले कृत्यों के रूप में फिर से पहले से 
भी दमनकारी रूप में परिभाषित किया 
गया ह।ै 

दसूरा, भारतीय नागरिक सरुक्षा 
संहिता 2023 (बीएनएसएस) को दण्ड 
प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पर 
लाया गया ह।ै यह गिरफ़्तारी, ज़मानत 
और हिरासत के अलावा अन्य 
प्रक्रियाओ ं और शर्तों को निर्धारित 
करेगा। बीएनएस 2023 तमाम 
परिवर्तनों के बावजदू सीआरपीसी 
के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार 
रखता ह।ै नये क़ाननू में सीआरपीसी 
की 484 धाराओ ंके बजाय कुल 533 
धाराए ँहैं। यह जमानत के प्रावधानों में 
संशोधन करता ह,ै समप्त्ति की कुर्की 
का दायरा बढ़ाता ह ै और पलुिस और 
मजिस्ट्रेट की शक्तियों में बदलाव करता 
ह।ै तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
(बीएसबी) 2023 को इण्डियन एविडेंस 
एक्ट 1872 की जगह पर लाया गया ह।ै 
यह भी पहले से ज़्यादा दमनकारी ह।ै 
इसमें कुल 170 धाराए ँहैं। नये क़ाननू में 
6 धाराए ँ रद्द कर दी गयी हैं, वहीं नये 
एक्ट में दो नयी धाराए ँऔर 6 उप-धाराए ँ

जोड़ी गयी हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य 
को भी स्वीकार्यता दी गयी ह।ै दशे भर 
के 650 से ज़्यादा ज़िला न्यायालयों 
और 16,000 पलुिस थानों में “नयी” 
व्यवस्था को लाग ूभी कर दिया गया ह।ै 
तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा 
यह दावा किया जा रहा ह ै कि “नयी” 
आपराधिक  क़ाननू प्रणाली के ज़रिये 
सम्बन्धित प्रावधानों को समकेित और 
संशोधित करके  “कायापलट” कर 
दिया जायेगा। आइये मोदी-शाह सरकार 
के कुछ दावों की थोड़ा पड़ताल कर ली 
जाये।

पहला दावा : भारत के 
गहृमन्त्री अमित शाह कहते हैं कि पिछले 
क़ाननू “उपनिवेशवाद की विरासत” 
थे और “ग़लुामी की मानसिकता” के 
प्रतीक थे जिन्हें आज की स्थितियों के 
अनकूुल बनाने की ज़रूरत ह।ै इतिहास 
के वाकिफ़ विशषेकर संघियों के 
इतिहास से परिचित किसी भी व्यक्ति 
को यह बात हज़म नहीं होगी क्योंकि 
“औपिवेशिक विरासत” की बात ऐसे 
लोगों के मुहँ से सनुना थोड़ा अजीब 
लगता ह,ै जिनका परूा इतिहास ब्रिटिश 
औपिवेशिक शासकों से प्रेम-प्रसंग 
चलाने का, उनके सामने माफ़ीनाम े
लिखने का, उनके लिए मखु़बिरी तक 
करने का रहा हो। मोदी सरकार और 
उसकी भोंप ू मीडिया इस मामले को 
ऐसे पेश कर रह ेहैं कि यह परूी कवायद 
अगं्रेजों के समय के दण्ड के विधान के 
बदले “रामराज्य का न्याय” को लाग ू
करने के लिए ह,ै जिसमें सारी दिक़्क़तों 
को दरू कर दिया जायेगा! लेकिन क़ाननू 
की दनुिया में इस “रामराज्य” का अर्थ ह ै
हर प्रकार के जन प्रतिरोध को कुचलने 
के औज़ारों को तैयार करना। 

नयी अपराध व दण्ड संहिता के 
ज़रिये दरअसल फ़ासीवादी मोदी सरकार 
का असली मक़सद जनवादी दायरों को 
संकुचित करना और असहमति की 
जनपक्षधर आवाज़ों को कुचलना ह।ै 
कश्मीर से लेकर केरल तक और गजुरात 
से लेकर उत्तर-परू्व के राज्यों तक, आम 
जनता के हालात को दखेा जा सकता 
ह ै कि कैसे उनके जीवन को नर्क  बना 
दिया गया ह।ै यहाँ तक की मोदी सरकार 
बरु्जुआ विपक्षी नेताओ,ं दलों का भी हर 
तरीक़े  से गला घोंटने की कोशिश करती 
रही ह।ै मोदी सरकार की असली मशंा 
अगं्रेज़ों से एक क़दम और आगे बढ़कर 
दमनकारी दण्डात्मक क़ाननू लाग ूकरना 
ह।ै जनता के बीच हर तरीक़े  से नंगी हो 
चकुी फ़ासीवादी मोदी सरकार को आम 
चनुाव में समचूी राज्यसत्ता में आन्तरिक 
पकड़ और गोदी मीडिया के प्रचार 
तथा पूँजीपति वर्ग के अकूत आर थ्िक 
समर्थन के बावजदू मुहँ की खानी पड़ी 
और किसी तरह से नीतीश व चन्द्रबाब ू
नायडू जैसे घणृास्पद अवसरवादियों की 
उधार की बैसाखी पर सरकार बनानी 
पड़ी। लेकिन पूँजीपतियों ने अपना 
समर्थन मन्दी के दौर में मोदी सरकार को 

इसीलिए दिया था कि महेनतकश जनता 
की औसत मज़दरूी व आय को घटाने 
के लिए उनके आर थ्िक व राजनीतिक 
हितों पर हमले किये जाए ँ और इसके 
सम्भावित प्रतिरोध को कुचलने के लिए 
एक दमनकारी क़ाननूी व प्रशासनिक 
ढाँचा खड़ा किया जाय। नयी अपराध व 
दण्ड संहिताओ ं के साथ मोदी सरकार 
अपने तीसरे कार्यकाल में इसी काम 
को अजंाम तक पहुचँा रही ह।ै इस पर 
विपक्ष के बड़े हिस्से की भी मौन सहमति 
ह ै क्योंकि विपक्ष की सभी पार्टियाँ भी 
मालिकों, व्यापारियों, कुलकों, सदूखोरों 
की ही पार्टियाँ हैं। 

दूसरा दावा : गहृमन्त्री अमित 
शाह ने कहा कि सभी के साथ और 
विस्तारपरू्वक चर्चा के बाद इन्हें लाग ू
किया गया ह।ै क़ाननू बनाने से पहले 
इसके हर पहल ू पर चार साल तक 
विस्तार से अलग-अलग पक्षों के साथ 
चर्चा की गयी ह।ै लेकिन अगर चर्चा की 
होती तो जनवरी 2024 में इसी क़ाननू 
में ‘हिट एण्ड रन’ के अत्यधिक कठोर 
प्रावधानों के कारण इनके ख़िलाफ़ ट्रक 
व अन्य वाहन चालकों की हड़ताल नहीं 
हुई होती। ज़बरदस्त व्यापक हड़ताल 
के कारण सरकार को अपने कद़म 
तरुन्त पीछे हटाने पड़े। मोदी के पिछले 
कार्यकाल के दौरान केन्द्र सरकार की 
ओर से केन्द्रीय गहृमन्त्री अमित शाह ने 
तीन बिलों को पिछले साल 11 अगस्त 
2023 को पेश किया था, जिसके बाद 
उन्हें समीक्षा के लिए भाजपा सांसद 
बजृलाल की अध्यक्षता वाली 31 
सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति 
(स्टैणड्िग कमटेी) के पास भजे भी दिया 
गया था। फिर “मानसनू सत्र के अन्तिम 
दिन अपनी पहली प्रस्तुति के क़रीब चार 
महीनों बाद कुछ “औपचारिकताओ”ं, 
“विशषेज्ञों” के “सलाह-विमर्श” के 
बाद, मलू मसौद ेमें ही मामलूी फेरबदल 
कर के, नये संशोधित विधयेकों को 12 
दिसम्बर 2023 को गहृ मन्त्री अमित 
शाह ने लोकसभा में दोबारा पेश किया। 
तब विपक्ष के 144 सदस्य सांसदों को 
निलम्बित कर दिया गया था! यानी बिना 
बहस के आनन-फ़ानन में दोनों सदनों में 
इन विधयेकों को पारित कर दिया गया। 
वैसे विपक्ष इस पर बहस भी बस दिखावे 
व जबुानी जमाख़र्च के लिए ही करता। 
इसके खिलाफ़ वह कोई आन्दोलन या 
अभियान नहीं चलाने वाला। वजह यह 

कि इन संहिताओ ंकी ज़रूरत आम तौर 
पर भारत के सरमायेदार हुक्मरानों को 
ह।ै दरअसल, इन संहिताओ ंकी असल 
रूपरेखा कोविड महामारी के दिनों में 
ही तय की गयी थी, जिन्हें बस अमली 
जामा पहनाना था। याददिहानी के लिए 
ऐसे ही मज़दरू विरोधी नये लेबर कोड 
को भी उसी दौरान पारित करवा लिया 
था। क्या आपको “न्यायपरू्ण रूप से 
सबकी सहमति” की क्रोनोलोजी समझ 
आयी? 

तीसरा दावा : क़ाननूों का 
आधनुिकीकरण या “भारतीयकरण” 
किया जायेगा। वास्तव में भारत 
में अपने वर्तमान स्वरूप में मौजदू 
आपराधिक दण्ड संहिताए ँ किसी भी 
दृष्टि से जनपक्षधर या जनवादी नहीं 
थीं और उत्तर-औपनिवेशिक भारतीय 
राज्यसत्ता द्वारा, मलूतः और मखु्यतः 
चन्द बदलावों के साथ औपनिवेशिक 
सत्ता से उधार ले ली गयी थी। इनका 
ग़ैर-जनवादी दमनकारी चरित्र आज़ादी 
के तत्काल बाद ही स्पष्ट होता चला 
गया था। लेकिन साथ ही नयी दण्ड 
संहिताए ँ भारतीयकरण के नाम पर 
उन्हीं औपनिवेशिक संहिताओ ं का 
फ़ासीवादीकरण कर रही हैं, एक पलुिस-
राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रही 
हैं। भारतीयकरण के नाम पर वास्तव में 
फ़ासीवादी क़ाननूी संरचना को खड़ा 
किया गया ह।ै

चौथा  दावा : गहृमन्त्री अमित 
शाह तीनों नये क़ाननूों को दण्ड की 
जगह न्याय दनेे वाला बता रह े हैं। 
लेकिन फ़ासिस्टों का “न्याय” अगं्रेज़ों 
के काले क़ाननूों से ज़्यादा बर्बर चरित्र 
रखता ह।ै इसे इनके जर्मनी और इटली 
आदि के परू्वजों के इतिहास से समझा 
जा सकता ह।ै एक परुानी परिभाषा को 
संशोधित करके नये अनद्ाज़ में पेश 
किया जा रहा ह।ै नये आपराधिक क़ाननू 
किस हद तक और किस तरह जनता के 
हितों व अधिकारों की रक्षा करेंगे, इसे 
समझने के लिए किसी राकेट साइसं की 
ज़रूरत नहीं ह।ै मोदी सरकार बेरोज़गारी-
महगँाई-भ्रष्टाचार से लेकर साम्प्रदायिक 
तनाव और हिसंा बढ़ाने के मामलों के 
बढ़न की वजह से अपनी घटती हुई 
लोकप्रियता से ख़ौफज़दा ह।ै ठीक इसी 
वजह से 2024 के लोकसभा चनुावों से 
पहले मोदी सरकार इस न्याय संहिता 
को लाग ू करने से डर रही थी। चूकँि 
अब चनुावों में कम सीटों के बावजदू 
नीतीश-नायडू की बैसाखियों के सहारे 
मोदी सरकार बन गयी ह,ै तो दशे की 
क़ाननू व्यवस्था को फ़ासीवादी हुक्मरान 
अब और चाक-चौबन्द कर रह ेहैं ताकि 
किसी भी क़िस्म के जनाक्रोश को पनपने 
से पहले ही कुचल दनेे के इन्तज़ामात 
हो जाए।ँ 

पाँचवा दावा : राजद्रोह क़ाननू 
को जड़ से समाप्त कर दिया गया ह ै
और नये क़ाननू में आज के समय के 
हिसाब से धाराए ँजोड़ी गयी हैं। राजद्रोह 

(धारा 124 ए आईपीसी) को अपराध 
के रूप में क़ाननूी तौर पर निरस्त करने 
की सच्चाई क्या ह?ै नयी भारतीय न्याय 
संहिता के तहत सबसे अहम बदलावों 
के रूप में प्रचारित किया जा रहा ह ै
कि राजद्रोह (धारा 124 ए आईपीसी) 
को अपराध के रूप में क़ाननूी तौर पर 
निरस्त किया गया ह।ै असल में राजद्रोह 
क़ाननू से राजद्रोह शब्द को हटा दिया 
गया ह,ै किन्तु सरकार के ख़िलाफ़ उठाने 
वाली किसी भी आवाज़ को “दशे की 
सम्प्रभतुा पर हमला” के नाम पर दण्डित 
करने की व्यवस्था भी लाग ूकर दी गयी 
ह।ै वह मौजदूा क़ाननू राजद्रोह के क़ाननू 
से कहीं बदतर ह ै और असल में यह 
जनवादी अधिकारों पर बड़ा हमला ह।ै 
गहृ मन्त्रालय ने क़ाननू से “राजद्रोह” 
की आईपीसी परू्व धारा 124 को हटा 
कर धारा 150 को ला दिया ह।ै यह 
अपने परू्वर्ती विधान की तलुना में कहीं 
अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली 
वाला ह।ै नये क़ाननू के मतुाबिक़ “भारत 
की सम्प्रभतुा, एकता और अखण्डता 
को ख़तरे में डालना” अपराध होगा। 
आईपीसी को प्रतिस्थापित करने वाले 
भारतीय न्याय संहिता, 2023, के भाग 
VII का शीर्षक ही ह ै“राज्य के विरुद्ध 
अपराध” जिसकी धारा 150 “भारत 
की सम्प्रभतुा, एकता और अखण्डता 
को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों” को 
अपराध मानती ह।ै धारा 150 में यह भी 
कहा गया ह-ै “जो कोई भी, उद्देश्यपरू्वक 
या जानबझूकर, बोले गये या लिख े
गये शब्दों से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य 
प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार 
द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, 
या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह 
या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित 
करता ह ै या उत्तेजित करने का प्रयास 
करता ह ैया अलगाववादी गतिविधियों 
की भावनाओ ंको प्रोत्साहित करता ह ै
या भारत की सम्प्रभतुा या एकता और 
अखण्डता को ख़तरे में डालता ह;ै 
ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता ह ै
या करता ह,ै उसे सात साल से लेकर 
आजीवन कारावास से दण्डित किया 
जायेगा और जरु्माना भी लगाया जा 
सकता ह।ै धारा 124 ए निम्न प्रावधान 
करती ह ै : “जो कोई भी बोले गये या 
लिख े गये शब्दों से, या संकेतों द्वारा, 
या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, 
भारत में क़ाननू द्वारा स्थापित सरकार 
के प्रति घणृा या अवमानना लाता ह ैया 
लाने का प्रयास करता ह,ै या उत्तेजित 
करता ह ै या असन्तोष पैदा करने का 
प्रयास करता ह,ै उसे आजीवन कारावास 
से दण्डित किया जायेगा, जिसमें जरु्माना 
जोड़ा जा सकता ह,ै या कारावास, जिसे 
तीन साल तक बढ़ाया जा सकता ह,ै या 
जरु्मान से दण्डित किया जा सकता ह।ै” 

आप दखे सकते हैं कि नये क़ाननू के 
अन्तर्गत “अलगाव उकसाना”, “सशस्त्र 
विद्रोह”, “विध्वंसक गतिविधियाँ” 

मोदी-शाह सरकार की नयी अपराध संहिताओ ंका 
फ़ासीवादी जनविरोधी चरित्र 
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और “अलगाववादी गतिविधियों की 
भावनाओ ं को प्रोत्साहित करने” जैसे 
कृत्यों का ज़िक्र किया गया ह ै और 
“भारत की सम्प्रभतुा या एकता और 
अखण्डता को ख़तरे में डालने” वाले 
कृत्यों की बात की गयी ह,ै लेकिन यह 
वाक्यांश ही पारिभाषिक रूप से इतना 
व्यापक और अस्पष्ट ह ै कि इसकी कई 
व्याख्याए ँकी जा सकती ह।ै राज्यसत्ता 
इसका मनमाना इस्तेमाल करेगी। 
सरकार की आलोचना करने वाले एक 
आम राजनीतिक भाषण, या किसी भी 
प्रकार की असहमति या सोशल मीडिया 
के पोस्ट को भी “एकता और अखण्डता 
को ख़तरे में डालने वाला कृत्य” करार 
दिया जा सकता ह।ै इस रूप में राज्य या 
सरकार अपने ख़िलाफ़ होने वाले किसी 
भी प्रकार के विरोध को इस श्रेणी में 
रखने का प्राधिकार रखती ह।ै देश के 
प्रति वफ़ादारी, अब देश की जनता 
के प्रति वफ़ादारी नहीं है, बल्कि 
सरकार के प्रति वफ़ादारी बना दी 
गयी है। इसका किस हद तक फ़ासीवादी 
सत्ता द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों 
के ख़िलाफ़ दरुुपयोग किया जा सकता 
ह,ै इसका अनमुान लगाना मशु्किल नहीं 
हैं। जहाँ तक सज़ा का सवाल ह ैतो नये 
क़ाननू में इसे और अधिक कठोर बना 
दिया गया ह।ै 

मानसनू सत्र में पेश किया गये पहले 

मसौद े में आतंकवाद के अपराध की 
परिभाषा, इन नयी “न्याय” संहिताओ ं
के असल औचित्य को नंगे रूप से 
रेखांकित करती थी। हालाँकि बाद में 
उसे संशोधित करके पेश किया गया ह।ै 
नये बदलावों ने राज्य द्वारा सज़ा दिये 
जाने के दायरे को विस्तारित कर दिया 
ह।ै मसलन, धारा 111 के अन्तर्गत 
यह लिखा गया ह ै कि किसी व्यक्ति 
ने आतंकवादी कृत्य किया ह,ै यदि 
वह भारत में या विदशे में भारत की 
एकता, अखण्डता और सरुक्षा के लिए 
ख़तरा पैदा करने, जनसाधारण या उसके 
किसी भी हिस्से को डराने, धमकाने या 
सरकारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने 
की मशंा से कोई कार्य करता ह,ै या 
किसी सम्पत्ति की क्षति या विनाश के 
कारण क्षति या हानि, समदुायिक जीवन 
के लिए आवश्यक किन्हीं आपरू्तियों या 
सेवाओ ंका विनाश, सरकारी या लोक 
सवुिधा, लोकस्थान या निजी सम्पत्ति 
का विनाश करता ह।ै यानी, मंशा और 
सम्भावना के आधार पर किसी 
को भी आतंकवादी घोषित किया 
जा सकता है! आतंकवाद विरोधी 
क़ानून का असली निशाना जनता 
ही है। निश्चित ही नये प्रावधान जन 
प्रतिरोध और राजनीतिक विरोध की 
ओर ही इशारा कर रहे हैं। यह विरोध 
प्रदर्शनों को अपराध बना देता है 
और इन्हें भी “आंतकवाद” की 

क्षेणी में रखता है। आवश्यक सेवाओ ं
में कर्मचारी को हड़ताल करने पर 
आतंकवादी घोषित किया जा सकता ह।ै 
धारा 111 के तहत आवश्यक सेवाओ ं
में लगे कर्मचारी जैसे डॉक्टर, नर्स, रेलवे 
कर्मचारी, आगँनवाड़ीकर्मी, आशाकर्मी 
आदि अब हड़ताल या प्रदर्शन तक नहीं 
कर पायेंगे क्योंकि इन्हें आतंकवादी 
गतिविधि घोषित किया जा सकता ह!ै 
दरअसल एक बौखलायी हुई फ़ासिस्ट 
सत्ता हर क़िस्म के विरोध को भ्रूण में ही 
ख़त्म कर दनेे के क़ाननूी तैयारी में लगी 
हुई ह।ै 

इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम 
में बदलाव के मायने को समझना भी 
ज़रूरी ह।ै नयी सहंिताओ ं के तहत 
अब किसी अभियुक्त पर उसकी 
अनुपस्थिति में भी मुक़दमा चलाया 
जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम में 
बदलाव के साथ, इलेक्ट्रॉनिक और 
डिजिटल रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष 
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
ह।ै ईमले, इलेक्ट्रॉनिक सन्देश, सर्वर 
लॉग, स्थान विवरण आदि सभी को 
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के हिस्से के रूप में 
शामिल किया जायेगा, जो अदालत में 
स्वीकार्य होगा। । यानी नया क़ाननू स्पष्ट 
रूप से जाँच के दौरान फ़ोन, लैपटॉप 
आदि जैसे डिजिटल उपकरणों को 
ज़ब्त करने की अनमुति दतेा ह।ै यह 
अधिनियम लोगों की निजता पर 

हमला है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस 
(निगरानी) को वैधता प्रदान करता ह।ै 
इसकी आड़ में आम लोगों के ऊपर 
निगरानी रखने का काम किया जायेगा। 
साथ ही, दनुिया भर की सत्ताओ ं ने 
ऐसे प्रमाणों को फर्जी तौर पर बनाकर 
राजनीतिक विरोध करने वाले लोगों 
के फोन, लैपटॉप आदि में आरोपित 
करने का काम हमशेा से ही किया ह।ै 
‘मॉब लिचिगं’ और ‘संगठित अपराध’ 
(हालाँकि इससे जड़ेु क़ाननू भी पहले 
से मौजदू हैं, मसलन मकोका) की 
नयी धाराए ँ जोड़ी तो गयी हैं, लेकिन 
‘नफ़रती भाषण’ (हेट स्पीच) को 
किसी भी प्रावधान के तहत दण्डनीय 
नहीं बनाया गया है। ज़ाहिरा तौर पर, 
यदि ऐसा किया जाता तो कम से 
कम औपचारिक तौर पर तो मोदी 
और शाह समेत सघं और भाजपा 
से जुड़ा सम्भवतः हर व्यक्ति ही 
हवालात में होता! 

कुल मिलाकर कहें तो नये 
अपराधिक क़ाननू दमन के हथियारों को 
अपडेट करने और अधिक दमनात्मक 
बनाने का ही काम करते हैं। अपने 
भक्तों और जनता के बेवकूफ़ बनाने 
के लिए फ़ासीवादी सत्ता को अपने 
को भारतीय, आधनुिक, जनपक्षधर, 
न्यायप्रिय दिखाने का प्रपंच करना पड़ता 
ह।ै लेकिन असलियत छिपाना मशु्किल 
ह।ै परुाना भारतीय दण्ड क़ाननू हो या 

भारतीय न्याय क़ाननू, ये सभी क़ाननू 
जनता के दमन के ही निकाय हैं। लेकिन 
मोदी सरकार के नये क़ाननूों को पहले 
से अधिक दमनकारी और फ़ासीवादी 
बनाया गया ह।ै तीन नये आपराधिक 
क़ाननूों के ज़रिये आने वाले बर्बर समय 
की आहट महससू की जा सकती ह,ै 
जिसकी ज़द में तमाम इन्साफ़पसन्द 
नागरिक, जनपक्षधर बदु्धिजीवी, 
पत्रकार, क्रान्तिकारी राजनीतिक 
कार्यकर्ता से लेकर आम महेनतकश 
आबादी आयेगी। इन संहिताओ ं के 
कुछ नकु़्तों को ही ध्यान से दखेने से 
इसकी अन्तर्वस्तु का अन्दाज़ा लगाया 
जा सकता ह।ै इन्हें संगठित प्रतिरोध के 
दम पर टक्कर दी जा सकती ह ै और 
पीछे भी धकेला जा सकता ह।ै इसका 
उदाहरण जनवरी 2024 में इन्हीं क़ाननूों 
में ‘हिट एण्ड रन’ के अत्यधिक कठोर 
प्रावधानों के कारण इनके ख़िलाफ़ ट्रक 
व अन्य वाहन चालकों के ज़बरदस्त 
व्यापक हड़ताल को दखेा जा सकता ह।ै 
तब मोदी सरकार को अपने क़दम तरुन्त 
पीछे हटाने पड़े थे। अगर जनता के बीच 
सही तरीक़े  से इसके बारे में प्रचार किया 
जाये तो अपने जीवन-सरुक्षा से लेकर 
अपने नागरिक और जनवादी अधिकारों 
की रक्षा और विस्तार के लिए संघर्ष को 
आगे बढ़ाया जा सकता ह।ै

मोदी-शाह सरकार की नयी अपराध संहिताओ ंका 
फ़ासीवादी जनविरोधी चरित्र

l योगेश 
हमने मज़दरू बिगलु, मई 2024 के 

सम्पादकीय अग्रलेख में ही यह बात 
कही थी कि लोकसभा चनुाव-2024 
में ईवीएम में गड़बड़ी और चनुाव 
आयोग की धाँधली के बदौलत ही 
भाजपा या उसका एनडीए गठबन्धन 
सत्ता तक पहुचँ पायेगा। इसका मखु्य 
कारण ह ै कि पिछले 10 सालों में 
फासीवादी मोदी सरकार की नीतियों 
ने आम महेनतकश आबादी ज़िन्दगी 
बद से बदतर बना दी ह।ै ‘सबका साथ 
सबका विकास’ जैसी जमुलेबाजी 
करते हुए असल में पूँजीपतियों की ही 
सेवा की ह।ै 4 जनू, 2024 को आये 
लोकसभा चनुाव के नतीजों में भाजपा 
गठबन्धन के सहारे सत्ता में पहुचँ पाई 
तो यह ईवीएम और केन्द्रीय चनुाव 
आयोग यानी कें चआु द्वारा चनुाव 
परिणाम में की गई धाँधली से ही हो 
पाया ह।ै अब पिछले दिनों दो अलग-
अलग संस्थाओ ं-- एडीआर और वोट 
फॉर डेमोक्रे सी द्वारा जारी रिपोर्ट से 
हमारी कही बात ओर पखु़्ता हो गई ह।ै 

पिछले माह जलुाई में एडीआर 

और वोट फॉर डेमोक्रे सी की आई 
रिपोर्ट लोकसभा चनुाव -2024 के 
चनुाव में आये नतीजों पर सवाल खड़ा 
करता ह।ै एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटि क 
रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट की 
538 सीटों में पड़े कुल वोटों और 
गिन गए वोटों की संख्या में लगभग 
छह लाख वोटों का अन्तर था। रिपोर्ट 
के मतुाबिक, अमरेली, अहिगंल, 
लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एवं दमन 
दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले 
गए कुल वोटों और गिन गए वोटो की 
संख्या अलग-अलग ह।ै सरूत सीट पर 
मतदान नहीं हुआ था। एडीआर के 
संस्थापक जगदीप छोकर के मतुाबिक़ 
चनुाव में वोटिग प्रतिशत दरे से जारी 
करने और निर्वाचन क्षेत्रवार तथा 
मतदान केन्द्रवार आकँड़े उप्लब्ध न 
होने को लेकर सवाल ह।ै एडीआर 
की रिपोर्ट में कहा गया ह ै कि चनुाव 
आयोग काउण्टिंग के आखिरी और 
प्रमाणिक डेटा अब तक जारी नहीं 
कर पाया और ईवीएम में डाले गए 
वोट और गिन गए वोट में अन्तर पर 
जवाब नहीं द े पाया। मत प्रतिशत में 

वदृ्धि कैसे हुई इसके बारे में भी अभी 
तक नहीं बता पाया। मतदान प्रतिशत 
जारी करने में इतनी दरेी कैसे हुई, 
केचआु द्वारा अपनी वेबसाइट से कुछ 
डेटा उन्होंने क्यों हटाया? एडीआर  
की रिपोर्ट में कहा गया ह ै कि चनुाव 
आयोग काउण्टिंग का आखिरी और 
ऑथेन्टिक डेटा अब तक जारी नहीं 
कर पाया। 

एक दसूरी संस्था  वोट फॉर 
डेमोक्रे सी की रिपोर्ट के मुताबिक 
केचुआ द्वारा सात चरणों में प्रारम्भिक 
मतदान आँकड़ों से लेकर अन्तिम 
मतदान आँकड़ों तक लगभग 5 करोड़ 
(4,65,46,885  करोड़) वोट चुनाव 
आयोग ने बढ़ाए। रिपोर्ट में दावा किया 
गया ह ैकि वोटों में बढ़ोतरी के माध्यम 
से 15 राज्यों में कम से कम 79 सीटों 
पर एनडीए/बीजेपी को जीत दिलवाई 
गई यदि ऐसा न होता तो यह तय था कि 
2024 के लोकसभा चनुाव में भाजपा 
गठबन्धन के सहारे भी सरकार नहीं 
बना पाती। साथ ही केचआु द्वारा परेू 
7 चरणों में अन्तिम मतदान प्रतिशत 
के जारी करने में दरेी की गई, वह स्पष्ट 

संशय पैदा करता ह ैकि चनुाव नतीजों 
में हरेफेर की गई ह।ै इतने सब तथ्यों के 
बाद कोई मोदी भक्त या दिमागी रूप 
से अपंग को छोड़कर कोई भी समझ 
जायेगा कि भाजपा इस बार ईवीएम 
और केचआु की धाँधली से ही सत्ता 
में आई। चनुाव आयोग ने परेू 7 चरणों 
में अन्तिम मतदान प्रतिशत के प्रकाशन 
में दरेी की,  वो परूी चनुाव प्रक्रिया 
पर सवाल खड़ा करता ह।ै रिपोर्ट के 
मतुाबिक महाराष्ट्र में 11 सीट, पश्चिम 
बंगाल में 10 सीट, आन्ध्र प्रदशे में 7 
सीट, कर्नाटक में 6 सीट, छत्तीसगढ़ में 
5 सीट, राजस्थान में 5 सीट, बिहार में 
3 सीट, हरियाणा में 3 सीट, मध्य प्रदशे 
में 3 सीट, तेलंगाना में 3 सीट, असम 
में 2 सीट, और अरुणाचल प्रदशे, 
गजुरात, केरल में 1-1 सीट बढ़ाई 
गई ह।ै यानी कुल 79 सीटें बीजेपी व 
उनके गठबन्धन को जिताने के लिए 
बढ़ायी गयीं। इन 79 सीटों को बढ़ान 
से लगभग 5 लाख वोटों का फायदा 
बीजेपी व उनके गठबन्धन को हुआ। 
फ़ासीवाद ने पूँजीवादी चनुावों की परूी 
प्रक्रिया को ही बिगाड़कर रख दिया ह।ै 

आम महेनतकश जनता को इस बारे 
में चौकस रहना चाहिए। चनुाव का 
पूँजीवादी जनवादी हक़ हमारे लिए 
ज़रूरी ह।ै यह भविष्य के क्रान्तिकारी 
वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ान के लिए 
हमारे लिए आवश्यक ह।ै हम अपने 
मज़दरू वर्गीय दरूगामी राजनीतिक 
संघर्ष को सीमित पूँजीवादी जनवादी 
अधिकारों के रहते हुए अधिक तेज़ी 
से आगे बढ़ा सकते हैं। चनुन और चनेु 
जाने का अधिकार पूँजीवादी जनवाद 
का सबसे बनुियादी अधिकार ह।ै 
हालाँकि मज़दरू वर्ग के लिए ‘चनेु जाने 
के अधिकार’ में इतनी बाधाए ँ खड़ी 
कर दी जाती हैं, कि वह आम तौर पर 
चनुाव में इस अधिकार का उपयोग ही 
नहीं कर पाता ह।ै इस अधिकार को परू्ण 
बनाने के लिए भी संघर्ष किया जाना 
चाहिए और इसे बचाने के लिए भी। 
आज जब चोर दरवाज़े से इस अधिकार 
को फ़ासिस्ट मोदी सरकार नष्ट कर रही 
ह,ै तो हमें सड़कों पर उतरकर इसके 
लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार 
रहना चाहिए।

ईवीएम और चुनाव आयोग द्वारा नतीजो ंमें धाधँली से ही सत्ता में आया 
भाजपा-नीत गठबन्धन

लोकसभा चुनाव-2024 के नतीजो ंमें हुई थी हेरा-फेरी- एडीआर और वोट फ़ॉर डेमोक्रेस ी की रिपोर्ट
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क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 22
अध्याय-17

तथाकथित आदिम पँूजी संचय : पँूजीवादी उत्पादन के 
उदभ्व की बुनियादी शर्त

l अभिनव

हमने यह दखेा कि किस प्रकार पूँजी 
बेशी मलू्य को पैदा करती ह।ै हमने यह भी 
दखेा कि बेशी मलू्य किस तरह से पूँजी 
को पैदा करता ह।ै लेकिन पूँजी द्वारा बेशी 
मलू्य को पैदा करना और फिर बेशी मलू्य 
का पूँजी में तब्दील होकर और अधिक 
पूँजी को पैदा करना एक गोल चक्कर 
ह।ै हमें यह समझना पड़ेगा कि पूँजी और 
उजरती श्रम किस प्रकार अस्तित्व में आते 
हैं। इसके बिना हम पूँजीवादी उत्पादन के 
‘मलू पाप’ को नहीं समझ सकते। इसके 
बिना हमारा विश्लेषण पूँजी और उजरती 
श्रम के मलू की व्याख्या करने के बजाय 
उसके अस्तित्व को मानकर शरुू होगा। 
नतीजतन, पूँजीवादी निजी सम्पत्ति के 
उदग्म को व्याख्यायित करने के बजाय 
हम उसे पहले से अस्तित्वमान मानकर 
चलेंगे। इसलिए इस प्रश्न का जवाब दनेा 
अनिवार्य ह।ै मार्क्स पूँजी, खण्ड-1 के 
आख़िरी हिस्से में इसी प्रश्न का जवाब 
दतेे हैं। 

मार्क्स बताते हैं कि पूँजीवादी 
उत्पादन की शरुुआत के लिए यह 
आवश्यक ह ै कि उत्पादन के साधनों 
के मालिकों का वर्ग, बाज़ार में एक ऐसे 
वर्ग से मिले जो उत्पादन के साधनों के 
मालिकाने से वंचित हो और इसलिए 
उसके पास बेचने के लिए अपनी 
श्रमशक्ति के अलावा और कुछ भी न 
हो। पूँजीवाद से पहले मौजदू सामाजिक 
संरचनाओ ं में ऐसा कोई विचारणीय 
आकार का वर्ग मौजदू नहीं था। एक ओर 
सामन्ती भसू्वामियों पर निर्भर अधीनस्थ 
किसानों की आबादी थी और भदूासों 
की आबादी थी और दसूरी ओर शहरों में 
उद्योगों के सामन्ती संगठन, यानी गिल्ड 
व्यवस्था के मातहत उस्ताद व शागिर्द 
कारीगरों व दस्तकरों की आबादी थी जो 
आम तौर पर अपने श्रम के उपकरणों की 
मालिक थी, और गिल्ड के विनियमनों 
के बन्धनों में बँधी हुई थी। गाँवों में 
खतेी के साथ ही ग्रामीण उत्पादक वर्ग 
विभिन्न प्रकार की दस्तकारी के कामों 
में भी लगा था जो उनके दनैिन्दिन 
उपयोग की तमाम वस्तुए ँ पैदा करता 
था। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 
चरागाहों, जंगलों, जलस्रोतों समते 
तमाम प्राकृतिक संसाधन भी मौजदू 
थे, जिनका इस्तेमाल साझी सम्पत्ति के 
तौर पर प्रत्यक्ष उत्पादक, यानी किसान, 
गड़ेरिये, आदि किया करते थे। नतीजतन, 
पूँजीवादी माल उत्पादन के लिए कोई 
घरेल ूबाज़ार भी मौजदू नहीं था क्योंकि 
उपभोग की तमाम वस्तुए ँअभी माल में 
तब्दील नहीं हुई थीं और न ही उत्पादन 
के साधन पूँजी में तब्दील हुए थे। वे 
व्यक्तिगत साधारण माल उत्पादकों 
की निजी सम्पत्ति थे। दसूरे शब्दों में, वे 
पूँजीवादी निजी सम्पत्ति में तब्दील नहीं 

हुए थे, बल्कि प्रत्यक्ष उत्पादकों की ही 
निजी सम्पत्ति थे। 

बरु्जुआ राजनीतिक अर्थशास्त्री 
प्रत्यक्ष उत्पादकों की निजी सम्पत्ति और 
पूँजीवादी निजी सम्पत्ति का अन्तर नहीं 
समझते। वे यह नहीं समझते कि प्रत्यक्ष 
उत्पादकों की निजी सम्पत्ति के निषधे 
के रूप में ही पूँजीवादी निजी सम्पत्ति 
पैदा होती ह,ै यानी उत्पादन के साधनों 
का ऐसा निजी मालिकाना पैदा होता ह,ै 
जिसके आधार पर उनका निजी मालिक 
दसूरे लोगों के श्रम का शोषण करता ह।ै 
इसलिए पूँजीवादी उत्पादन की बनुियादी 
परू्वशर्त यह थी कि खतेी और ग़ैर-खतेी 
उत्पादन, दोनों में ही प्रत्यक्ष उत्पादकों 
को उनके उत्पादन के साधनों से वंचित 
किया जाय। केवल इसी के ज़रिये पूँजी 
और उजरती श्रम के वे दो ध्रुव, दो 
छोर पैदा हो सकते थे, जिसके आधार 
पर पूँजी-सम्बन्ध का विकास हो सके। 
प्रत्यक्ष उत्पादकों को उनके उत्पादन के 
साधनों से वंचित किये जाने की प्रक्रिया 
को ही आदिम सचंय (primitive 
accumulation) कहा जाता ह।ै 

ग़ौरतलब ह ै कि यह प्रक्रिया 
पूँजीवादी उत्पादन व संचय का परिणाम 
नहीं होती ह,ै बल्कि स्वयं उन स्थितियों 
को जन्म दतेी ह ै जिसमें कि पूँजीवादी 
उत्पादन व संचय होता ह।ै यह प्रक्रिया 
जबरन किसानों व पशपुालकों को 
भमूि से बेदख़ल करके, अन्य प्रत्यक्ष 
उत्पादकों को उनके उत्पादन के साधनों 
से वंचित करके परूी की गयी और इसके 
लिए ऐसे तमाम तौर-तरीक़े  अपनाये गये 
जो हिसंा, दमन, ज़ोर-ज़बर्दस्ती और 
ख़ून-ख़राबे से भरे हुए थे। पूँजी और 
उजरती श्रम को जन्म दनेे वाला आर थ्िक 
मलू पाप, जिसने पूँजीवादी उत्पादन को 
ससुंगत तौर पर शरुू किया, गन्दगी और 
ख़ून में लिथड़ा हुआ था।

लेकिन बरु्जुआ वर्ग के अर्थशास्त्रियों 
ने पूँजी और उजरती श्रम के मलू की 
व्याख्या करने के लिए एक मिथक की 
रचना की और उसे जनमानस में लम्बे 
समय में व्यवस्थित तरीक़े  से बिठाया। 
यह मिथक क्या था? मार्क्स इस मिथक 
के बारे में बताते हुए लिखते हैं : 

“बहुत-बहुत समय पहले दो 
प्रकार के लोग हुआ करते थे; 
एक, वे महेनती, समझदार और 
सबसे महत्वपरू्ण, किफ़ायतसारी 
करने वाले कुलीन; दसूरे, आलसी 
बदमाश, जो अपनी धन-सम्पत्ति 
और अपना सबकुछ ऐय्याशी में 
उड़ा दतेे थे...इस प्रकार अन्तत: 
हुआ यह कि पहले किस्म के लोगों 
ने समदृ्धि संचित कर ली, और बाद 
वाली किस्म के पास अन्त में स्वयं 
अपनी चमड़ी बेचने के अलावा 

कुछ नहीं बचा। और इसी मलू पाप 
से भारी बहुसंख्या की ग़रीबी की 
शरुुआत हुई जिनके पास, अपनी 
तमाम महेनत के बावजदू, आज भी 
अपने आपको बेचने के अलावा 
कुछ भी नहीं ह,ै जबकि इसी से उन 
लोगों की समदृ्धि की कहानी भी 
शरुू होती ह,ै जो समदृ्धि लगातार 
बढ़ती जाती ह,ै हालाँकि उन लोगों 
ने काम करना कभी का छोड़ दिया 
ह।ै ग़रीबी का पक्षपोषण करने के 
लिए हर रोज़ ऐसी नीरस बचकानी 
कहानियाँ हमें सनुायी जाती हैं...
वास्तविक इतिहास को दखेें तो 
यह एक कुख्यात तथ्य ह ैकि इसमें 
विजय, ग़ुलामी, लटू, हत्या, संक्षेप 
में बल-प्रयोग ने सबसे प्रमखु 
भमूिका निभायी। राजनीतिक 
अर्थशास्त्र के कोमल परू्ववतृ्तान्तों 
में सबकुछ हमशेा से सखुद और 
शान्त ही रहा ह.ै..वास्तव में दखेें तो 
आदिम संचय के तौर-तरीक़े  सखुद 
और शान्त के अतिरिक्त सबकुछ 
थे।” (मार्क्स, कार्ल. 1982. पूँजी, 
खण्ड-1, पेंगइुन बकु्स, प.ृ 873-
874, अनवुाद और ज़ोर हमारा)

अपने आप में उत्पादन के साधन व 
उपभोग की सामग्रियाँ न तो माल होती 
हैं और न ही पूँजी। वे माल बनती हैं, जब 
उनका उत्पादन केवल प्रत्यक्ष उपभोग के 
लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए किया 
जाता ह।ै उसी प्रकार, वे पूँजी भी तभी 
बनती हैं जब उनका उपयोग दसूरों की 
श्रमशक्ति के शोषण के ज़रिये उनका 
मलू्य-संवर्द्धन करने के लिए किया जाता 
ह।ै यह तभी हो सकता ह ैजब दो बेहद 
अलग प्रकार के मालों के स्वामी बाज़ार 
में एक-दसूरे से मिलें। एक वह जिसके 
पास उत्पादन के साधनों व उपभोग की 
वस्तुओ ं का इजारेदार मालिकाना हो 
जबकि दसूरा वह जिसके पास अपने 
माल श्रमशक्ति के अलावा और कुछ 
भी न हो। यानी, पूँजीपति जो उत्पादन 
के साधनों के इजारेदार मालिक हों और 
दसूरी ओर, स्वतन्त्र मज़दरू जो दोहरे अर्थ 
में स्वतन्त्र हो: पहला, उत्पादन के साधन 
के मालिकाने के “बोझ” से स्वतन्त्र 
हो और किसी भी पूँजीपति को अपनी 
श्रमशक्ति को बेचने के लिए स्वतन्त्र 
हो। ऐसा स्वतन्त्र मज़दरू स्वयं उत्पादन 
का साधन भी नहीं हो सकता ह,ै जैसा 
कि दास या भदूास हुआ करते थे, न ही 
वह स्वयं अन्य उत्पादन के साधन का 
मालिक हो सकता ह,ै जैसा कि पहले 
के किसान व दस्तकार हुआ करते थे। 
जैसे ही यह अलगाव हो जाता ह,ै वैसे ही 
पूँजीवादी उत्पादन की बनुियादी शर्तें परूी 
हो जाती हैं। मार्क्स लिखते हैं: 

“पूँजी-सम्बन्ध के लिए मज़दरूों 

और उनके श्रम के वास्तवीकरण 
की स्थितियों के मालिकाने के बीच 
परू्ण विलगाव अनिवार्य ह।ै जैसे ही 
पूँजीवादी उत्पादन अपने पैरों पर 
खड़ा हो जाता ह,ै वैस े ही यह न 
सिर्फ  इस विलगाव को कायम 
रखता ह,ै बल्कि इसे लगातार 
बढ़ते पैमाने पर पनुरुत्पादित भी 
करता ह।ै इसलिए वह प्रक्रिया जो 
पूँजी-सम्बन्ध को पैदा करती ह,ै 
केवल वही प्रक्रिया हो सकती ह ै
जो मज़दरू को स्वयं उसके श्रम की 
स्थितियों के मालिकाने से अलग 
कर द;े यह वह प्रक्रिया होती ह ैजो 
दो रूपान्तरणों को अजंाम दतेी ह,ै 
जिसमें जीविका और उत्पादन के 
सामाजिक साधन पूँजी में तब्दील 
कर दिये जाते हैं, और दसूरी ओर 
प्रत्यक्ष उत्पादकों को उजरती-
श्रमिकों में तब्दील कर दिया जाता 
ह।ै इस प्रकार, तथाकथित आदिम 
संचय और कुछ नहीं बल्कि वह 
ऐतिहासिक प्रक्रिया ह ै जिसके 
तहत उत्पादक को उत्पादन के 
साधनों से अलग कर दिया जाता 
ह।ै यह ‘आदिम’ दिखायी दतेी 
ह ै क्योंकि यह पूँजी और पूँजी के 
अनरुूप अस्तित्व में आने वाली 
उत्पादन प्रणाली के प्राक्-इतिहास 
को निर्मित करती ह।ै” (वही,  
प.ृ 874-875)

पूँजीवादी व्यवस्था से पहले के 
यगु के प्रत्यक्ष उत्पादक, यानी सामन्ती 
व अन्य प्राक्-पूँजीवादी संरचनाओ ं में 
मौजदू प्रत्यक्ष उत्पादकों के वर्ग में मलूत: 
निर्भर किसान थे, जो सामन्ती या अन्य 
प्राक्-पूँजीवादी आर थ्िकेतर बन्धनों 
में बँध े हुए थे। वे अपनी श्रमशक्ति का 
अपनी इच्छा से इस्तेमाल करने के 
लिए आज़ाद नहीं थे। मिसाल के तौर 
पर, भारत में गपु्त साम्राज्य के दौर में 
शरुू हुई सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत 
अधिकांशत: शदू्र वर्ण की जातियों से 
आने वाले निर्भर किसानों व आम तौर 
पर दलित आबादी के बीच से आने वाले 
अधीनस्थ दासवत कामगारों को सामन्ती 
भसू्वामियों को आर थ्िकेतर उत्पीड़न के 
आधार पर अपना बेशी श्रम दनेा पडता 
था। वे अपनी श्रमशक्ति को अपनी इच्छा 
से इस्तेमाल करने के लिए स्वतन्त्र नहीं 
थे। एक अलग रूप में, सामन्ती उत्पादन 
पद्धति के दौर में भदूासत्व की व्यवस्था 
के तहत, सारत:, यही स्थिति यरूोप के 
कई दशेों व चीन तथा जापान के निर्भर 
किसानों, भदूासों व अधीनस्थ खतेिहर 
श्रमिकों की भी थी। 

उसी प्रकार ग़ैर-खतेिहर उत्पादन 
के क्षेत्र में गिल्डों व उत्पादक संघों की 
सामन्ती व्यवस्था थी, जिसके तहत 

शागिर्द कारीगरों व घमुन्तू कामगारों 
के श्रम की आपरू्ति, उनके महेनताने, 
उनके द्वारा होने वाले माल उत्पादन की 
स्थितियाँ, कीमतें, आदि गिल्ड के सख़्त 
क़ाननूों के मातहत थीं और इन नियमों 
का उल्लंघन करना आम तौर पर सम्भव 
नहीं था। यानी, वहाँ भी प्रत्यक्ष उत्पादक 
अपनी श्रमशक्ति का अपनी इच्छानसुार 
इस्तेमाल करने के लिए स्वतन्त्र नहीं था। 
इन श्रमिकों का इन सामन्ती बन्धनों से 
आज़ाद होना उनके उजरती मज़दरू बनन 
के लिए अनिवार्य था। लेकिन साथ ही इन 
श्रमिकों को एक दसूरी “आज़ादी” दनेा 
भी पूँजीवादी उत्पादन के लिए अनिवार्य 
था : किसानों को उनके उत्पादन के 
साधनों व ज़मीन से बेदख़ल करना, जो 
सामन्ती कायद े के अनसुार उन्हें मिली 
हुई थी और अन्य गैर-खतेिहर दस्तकारों 
व कारीगरों को भी उनके उत्पादन के 
साधनों से वंचित करना। यानी, न सिर्फ  
उन्हें सामन्ती उत्पीड़न व बन्धनों से मकु्त 
किया जाना था, बल्कि अस्तित्व की 
उन गारण्टियों से भी मकु्त किया जाना 
था, जो इस अधीनस्थता और बन्धन के 
बदले में सामन्ती दौर में प्रत्यक्ष उत्पादकों 
को एक हद तक मिलती थीं।

इसी प्रक्रिया का दसूरा पहल ू यह 
था कि पूँजी के स्वामियों को (गौर करें, 
पूँजी के दो रूपों का इतिहास पूँजीवाद 
के इतिहास से काफी पहले शरुू हो गया 
था: व्यापारिक पूँजी और सदूखोर पूँजी) 
एक ओर सामन्ती भसू्वामियों की जगह 
लेनी थी जिनके आर थ्िकेतर उत्पीड़न पर 
आधारित बन्धनों में किसान व भदूास 
बँध ेथे। वहीं दसूरी ओर, उन्हें उन गिल्डों 
को भी अतीत की वस्तु बना दनेा था, 
जिनके नियमों की बेड़ियाँ दस्तकारों 
व कारीगरों के पैरों में पड़ी हुई थीं। 
पूँजीवादी इतिहासकारों व राजनीतिक 
अर्थशास्त्रों के लेखन में ऐसा प्रकट होता 
ह ैमानो उभरते पूँजीपतियों ने बस किसी 
नायकत्वपरू्ण संघर्ष के जरिये इन निकृष्ट 
बन्धनों को तोड़ व्यापक महेनतकश 
जनता को आज़ाद कर दिया। लेकिन जब 
हम उस दसूरी “आज़ादी” की बात करते 
हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर की, 
तो हमें दिखता ह ैकि आदिम संचय और 
पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के उदभ्व का 
इतिहास गन्दगी और ख़ून से सना हुआ ह।ै 
वास्तव में, इस रूपान्तरण ने बस प्रत्यक्ष 
उत्पादक की अधीनस्थता और उसकी 
निर्भरता के रूप और चरित्र को बदल 
दिया, उसे समाप्त नहीं किया। सामन्ती 
शोषण और उत्पीड़न की जगह पूँजीवादी 
शोषण ने ले ली। भदूास व निर्भर किसान 
की जगह उजरती ग़ुलाम ने ले ली। जिस 
प्रकिया ने पूँजीपति और उजरती गलुाम 
दोनों को जन्म दिया, उसका आधार था 

(पेज 17 पर जारी)
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कामगार को उत्पादन के साधनों से वंचित 
कर उसे परू्णत: सामाजिक तौर पर पूँजी पर 
निर्भर बना दनेा। 

इसकी शरुुआत हुई किसानों की 
ज़मीन से बेदख़ली से। यह प्रक्रिया दनुिया 
के अलग-अलग दशेों में अलग-अलग 
रूपों में घटित हुई। कहीं ये ज़्यादा तेज़ 
रफ़्तार से और आमलूगामी तरीक़े  से हुई, 
तो कहीं यह इतिहास में दीर्घकालिक रूप 
में फैली हुई क्रमिक प्रक्रिया से हुई। कहीं 
पर बाड़ेबन्दी के क़ाननूों द्वारा किसानों 
को उनकी ज़मीनों से जबरन बेदख़ल 
कर दिया गया, उनके द्वारा साझ ेतौर पर 
इस्तेमाल होने वाले साझ ेजल, जंगल, 
ज़मीन का क़ाननू द्वारा निजीकरण कर 
उन्हें पूँजीवादी निजी सम्पत्ति में तब्दील 
कर दिया गया, इसी प्रक्रिया में सामन्ती 
भसू्वामी पूँजीवादी भसू्वामी में तब्दील 
हो गया और पूँजी रखने वाले उद्यमियों 
तथा अपेक्षाकृत बेहतर आर थ्िक स्थिति 
रखने वाले काश्तकारों का एक हिस्सा 
पूँजीवादी फार्मर के रूप में उभरा; कुछ 
दशेों में बरु्जुआ क्रान्तियों के दौरान 
सामन्ती भसू्वामियों व चर्च की ज़मीनों 
को ज़ब्त किया गया और उन्हें पूँजी रखने 
वाले वर्गों को सौंप दिया गया और उन्हीं 
के बीच से पूँजीवादी भसू्वामी, पूँजीवादी 
काश्तकार किसानों व पूँजीवादी मालिक 
किसानों का वर्ग पैदा हुआ; कहीं पर 
आशंिक भमूि सधुार हुए और क्रमिक 
प्रक्रिया में सामन्ती भसू्वामियों के एक 
हिस्से को पूँजीवादी भसू्वामियों में 
तब्दील होने का मौका दिया गया, धनी 
काश्तकारों के वर्ग को पूँजीवादी मालिक 
किसान व पूँजीवादी काश्तकार किसानों 
में तब्दील किया गया और बड़ी खतेिहर 
आबादी में भमूि का वितरण करने के 
बजाय उन्हें सामन्ती व्यवस्था के दौरान 
प्राप्त सीमित भोगाधिकार से भी वंचित 
कर सर्वहारा में तब्दील कर दिया गया। 
कुल मिलाकर, इतना स्पष्ट ह ैकि किसानों 
की बड़ी आबादी को ज़मीन से अलग-
अलग दशेों में अलग-अलग प्रक्रिया 
में बेदख़ल किया गया और इस रूप में 
अलग-अलग रूप में आदिम संचय की 
प्रक्रिया को चलाया गया।

कई कठमलु्लावादी समझते हैं कि 
आदिम संचय की प्रक्रिया अगर ठीक 
उन्हीं रूपों में भारत में नहीं चली, जिन 
रूपों में वह ब्रिटेन में, या फ्रांस में चली, 
तो फिर यह प्रक्रिया भारत में चली ही 
नहीं ह।ै उनका मक़सद यह साबित करना 
होता ह ैकि भारत में पूँजीवाद का विकास 
ही नहीं हुआ ह ैया पर्याप्त नहीं हुआ ह।ै 
इस भ्रम का निवारण मार्क्स ने पूँजी, 
खण्ड-1 में ही कर दिया था : 

“खतेिहर उत्पादक, यानी किसान 
का, ज़मीन से सम्पत्ति-हरण समचूी 
प्रक्रिया का आधार ह।ै इस सम्पत्ति-
हरण के इतिहास ने अलग-अलग 
दशेों में अलग-अलग आयाम 
अपनाये, और यह इतिहास अपने 
अलग-अलग चरणों से अलग-
अलग प्रकार के क्रम में, और 
अलग-अलग ऐतिहासिक यगुों में 

गजु़रता ह।ै केवल इगं्लैण्ड में, यह 
एक क्लासिक रूप लेता ह,ै जिसके 
कारण हम उसे अपने उदाहरण के 
रूप में लेते हैं।” (वही, प.ृ 876)

इसके बाद, मार्क्स इगं्लैण्ड में 
चौदहवीं सदी के आख़िरी ततृीयांश 
और फिर सोलहवीं सदी में किसानों की 
ज़मीन से बेदख़ली का एक ऐतिहासिक 
वतृ्तान्त पेश करते हैं। वह दिखलाते हैं 
कि चौदहवीं सदी में और फिर एक नये 
संवेग के साथ सोलहवीं सदी में इगं्लैण्ड 
के आन्तरिक आर थ्िक परिवर्तनों और 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों के 
चलते ऊन उत्पादन व व्यापार के बेहद 
महत्वपरू्ण बन जाने के कारण किसानों 
की ज़मीन से बेदख़ली की प्रक्रिया चली। 
वजह थी खतेों को चरागाहों में तब्दील 
किया जाना। इगं्लैण्ड में व्यवहारत: 
भदूासत्व की व्यवस्था चौदहवीं सदी के 
पहले ही समाप्त हो चकुी थी। खतेिहर 
आबादी के कई हिस्से थे जिसमें मखु्य 
तौर पर छोटे मालिक किसानों का हिस्सा 
था; इसके बाद, ऐसे अर्द्धसर्वहारा वर्ग का 
हिस्सा आता था जिसके पास एक छोटी 
भमूि थी, लेकिन वह अन्यों के खतेों पर 
भी काम करता था। इसके अलावा, एक 
मज़दरू आबादी भी थी, लेकिन उसे भी 
उसके घर के साथ एक छोटी-सी ज़मीन 
मिलती थी। ये तीनों ही वर्ग गाँव में मौजदू 
साझी प्राकृतिक सम्पदा का भी इस्तेमाल 
अपने जानवरों को चराने के लिए, 
जलावन लकडी के लिए, फलों व अन्य 
संसाधनों के लिए करते थे। 

इनके ज़मीन से बेदख़ली की 
प्रक्रिया दो तरीक़े  से चली। एक ओर ऊन 
उत्पादन व व्यापार के समदृ्धि के प्रमखु 
स्रोत के रूप में उभरने के साथ स्वयं 
व्यापारिक व बरु्जुआ हितों से जडु़ते जा 
रह ेराजतन्त्र ने बहुसंस्तरीय सामन्ती वर्ग 
के एक हिस्से को बेदख़ल करके ज़मीनों 
को अपने नियन्त्रण में लिया और इसके 
साथ ही स्वयं सामन्ती वर्ग ने किसानों 
को ज़मीन से बेदख़ल कर ज़मीनों को 
चरागाहों में तब्दील करना शरुू किया। 
जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया इगं्लैण्ड 
का निरंकुश राजतन्त्र स्वयं इस समय 
बरु्जुआ चरित्र ग्रहण करता जा रहा था। 
बहुसंस्तरीय सामन्ती ज़मीन्दारों के वर्ग 
से उसका अपना अन्तरविरोध था। 
सामन्ती ज़मीन्दारों के वर्ग द्वारा व्यापक 
पैमाने पर किसानों की ज़मीन से बेदख़ली 
के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी आबादी 
खतेी से बाहर धकेल दी गयी और 
अगं्रेजी मनै्युफैक्चर अभी विकास की 
उस मजं़िल में नहीं पहुचँा था कि इस भारी 
आबादी को समटे पाये। बढते सामाजिक 
असन्तोष के मद्देनज़र राजतन्त्र ने क्रमिक 
प्रक्रिया में पूँजीवादी भसू्वामियों में 
तब्दील हो रह ेसामन्ती भसू्वामियों द्वारा 
किसानों की बेदख़ली और खतेी योग्य 
भमूि को बड़े पैमाने पर चरागाहों में 
तब्दील किये जाने और गाँव की साझी 
प्राकृतिक सम्पदा को निजी सम्पत्ति में 
तब्दील किये जाने की रफ़्तार को रोकने 
के लिए कुछ विनियमनकारी क़ाननू भी 
बनाये। लेकिन उभरते पूँजीपति वर्ग की 

ज़रूरत थी कि किसान आबादी को और 
ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से ज़मीन से बेदख़ल 
करना ताकि इस नवोदित सर्वहारा वर्ग 
द्वारा श्रम की आपरू्ति इतनी ज़्यादा हो कि 
उनकी मज़दरूी न्यूनतम स्तर पर गिरायी 
जा सके। नतीजतन, ये क़ाननू भी इस 
प्रक्रिया की गति को ज़्यादा धीमा नहीं 
कर सके। 

सोलहवीं सदी में धार्मिक सधुार 
आन्दोलन के फलस्वरूप चर्च की 
सम्पत्ति की पूँजीपतियों द्वारा ज़बर्दस्त 
लटू हुई। इसके अलावा, चर्च से जडु़े 
ईसाई मठों की भिक्षु आबादी को भी 
बेदख़ल कर सर्वहाराओ ं की कतार में 
खड़ा कर दिया गया। चर्च की सम्पत्ति की 
लटू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा राजतन्त्र 
के करीबी पूँजीपतियों व व्यापारियों को 
मिला और साथ ही उभरते पूँजीवादी 
फार्मरों के वर्ग ने भी इसका अच्छा-
ख़ासा हिस्सा लटूा। इन्होंने इन ज़मीनों 
को हड़पते ही इस पर आनवुांशिक तौर 
पर अधिकारसम्पन्न रूप में रह रह ेनिर्भर 
किसानों व काश्तकारों को बेदख़ल 
किया। यह प्रक्रिया इतने दर्दनाक तरीक़े  
से चली कि उस समय की महारानी 
एलिजाबेथ के मुहँ से भी यह निकल 
गया, “हर जगह ग़रीब आदमी ग़ुलामी 
में जी रहा ह।ै”

किसानों के ज़मीन से बेदख़ली 
की प्रक्रिया ओलिवर क्रॉमवेल-नीत 
क्रान्ति, प्रोटेक्टोरेट के दौर, उसके 
बाद स्टुअर्ट राजतन्त्र की पनुर्स्थापना 
और फिर सत्रहवीं सदी के अन्त में 
अगं्रेजी गौरवशाली क्रान्ति के बाद भी 
जारी रही। अट्ठारहवीं सदी आते-आते 
इगं्लैण्ड में छोटे मालिक किसानों का 
वर्ग (योमनैरी), जो कि सत्रहवीं सदी की 
मध्य में, क्रॉमवेलीय क्रान्ति के समय 
तक पूँजीवादी फार्मरों से संख्या में ज़्यादा 
था और क्रॉमवेल के सामाजिक आधार 
में मौजदू वर्गों में से एक था, समाप्त हो 
चकुा था। उन्नीसवीं सदी आते-आते 
साझी प्राकृतिक सम्पत्ति का निजीकरण 
और पूँजीवादी फार्मरों व भसू्वामियों की 
ज़मीनों पर बच ेकुछ किसानों को हटाने 
की प्रक्रिया भी, मलूत: और मखु्यत:, 
परूी हो चकुी थी। 

इसके साथ, लाखों की संख्या में 
प्रत्यक्ष उत्पादकों का उत्पादन के साधनों 
से विलगाव कमोबेश परूा हुआ। इस 
विशाल नवोदित सर्वहारा वर्ग के पास 
अपनी श्रमशक्ति के अलावा और कुछ 
भी नहीं था। शहरों में बेहद कम मज़दरूी 
पर काम करने को बाध्य होने का अवसर 
मिलना भी सौभाग्य की बात थी क्योंकि 
इस आबादी का एक विचारणीय हिस्सा 
भिखारी, घमुन्तू, अपराधी आदि में 
तब्दील हुआ, जिन्हें पकडे जाने पर 
भयंकर अमानवीय सज़ा झलेनी पडती 
थी। मज़दरूों की मज़दरूी बढने न पाये 
इसके लिए चौदहवीं से लेकर उन्नीसवीं 
सदी तक अगं्रेजी राज्यसत्ता ने अधिकतम 
मज़दरूी का क़ाननू बनाया, जिससे ज़्यादा 
मज़दरूी दनेे पर पूँजीपति को और मजदूरी 
लेने पर मज़दरू को सजा का प्रावधान 
किया गया था। उन्नीसवीं सदी तक 

मज़दरूों को संगठित होने व अपने संघ 
या यनूियन बनाने का भी अधिकार 
नहीं था। मज़दरूों के वर्ग संघर्ष के बतेू 
पर उन्नीसवीं सदी में न्यूनतम मज़दरूी, 
कार्यदिवस और यनूियन सम्बन्धी हक़ 
मज़दरूों को मिलने की शरुुआत हुई। इस 
तरह अधिकाधिक बरु्जुआ चरित्र ग्रहण 
करते अगं्रेज निरंकुश राजतन्त्र ने बरु्जुआ 
वर्ग के साथ मिलकर न सिर्फ़  सामन्तों 
के वर्ग (जिनके एक विचारणीय हिस्से 
ने स्वयं को पूँजीवादी भसू्वामी वर्ग में 
भी तब्दील किया) की शक्ति को समाप्त 
किया, वहीं उसने प्रत्यक्ष उत्पादकों के 
वर्ग को ज़मीन व उत्पादन के साधनों 
से वंचित कर उसका सर्वहाराकरण 
किया, उसके अधिकतम सम्भव शोषण 
को सम्भव बनाने के लिए क़ाननू तक 
बनाये और इस प्रकार आदिम संचय की 
प्रक्रिया के इस बनुियादी कार्यभार को 
परूा किया। 

आदिम संचय की इस विशिष्ट 
प्रक्रिया ने पूँजीवादी भसू्वामी वर्ग और 
सर्वहारा वर्ग को पैदा किया, लेकिन 
पूँजीवादी फार्मरों का वर्ग किस रूप में 
पैदा हुआ? पूँजी, खण्ड-1 के उन्तीसवें 
अध्याय ‘पूँजीवादी फार्मर का जन्म’ 
में मार्क्स बताते हैं कि यह प्रक्रिया कई 
सदियों में सम्पन्न हुई। मलूत: और 
मखु्यत:, निर्भर किसानों व अतीत के 
भदूासों के वर्ग का एक हिस्सा पूँजीवादी 
फार्मर में तब्दील हुआ। भदूासों का ही 
एक हिस्सा बेलिफ़ (जो स्वयं अभी 
भदूास था, लेकिन उसकी स्थिति सामन्ती 
भसू्वामी के काश्तकार जैसी भी बन गयी 
थी और वह किसी हद तक उजरती 
श्रम का शोषण भी करने लगा था), से 
मटेायर (बँटाईदार से मिलता-जलुता 
वर्ग) की भमूिका में पहुचँा और अन्तत: 
एक पूँजीवादी काश्तकार किसान की 
भमूिका में पहुचँ गया जो सामन्ती बन्धनों 
से मकु्त था, पूँजी निवेश कर उजरती श्रम 
का शोषण करता था, बेशी मलू्य का एक 
हिस्सा भमूि लगान के रूप में पूँजीवादी 
भसू्वामी के हवाले करता था और बाकी 
मनुाफा अपनी जेब के हवाले करता था। 
यह प्रक्रिया चौदहवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 
ही जारी थी। 

पन्द्रहवीं व सोलहवीं सदी के दौरान 
स्वतन्त्र छोटे किसानों व खतेिहर मज़दरूों 
का एक छोटा हिस्सा भी पूँजीवादी 
फार्मरों में तब्दील हुआ। धर्म सधुार 
आन्दोलन के दौरान चर्च व मठों की 
सम्पत्ति की लटू का एक हिस्सा इसके 
पास भी पहुचँा। बताने का आवश्यकता 
नहीं ह ैकि इस वर्ग का बड़ा हिस्सा ज़मीन 
से बेदख़ल हो सर्वहारा वर्ग की कतारों में 
शामिल हुआ। सोलहवीं सदी में कीमती 
धातओु ं की कीमत में नयी दनुिया की 
खोज के बाद गिरावट आयी और उसके 
कारण मदु्रा का मलू्य घटा। इसके कारण, 
खतेिहर मज़दरूों की वास्तविक आय 
में भी गिरावट आयी और दसूरी तरफ 
मदु्रा में तय लगान के वास्तविक मलू्य में 
भी गिरावट आयी। वहीं खाद्यान्न, ऊन, 
व अन्य खतेी के उत्पादों की कीमतों 
में बढोत्तरी हुई। नतीजतन, पूँजीवादी 

फार्मरों को खतेिहर मज़दरूों, पूँजीवादी 
भसू्वामियों व समस्त उपभोक्ताओ ंकी 
कीमत पर फायदा पहुचँा और उसके 
पूँजी संचय की दर में बढोत्तरी आयी। 

मार्क्स कहते हैं कि आदिम संचय 
की उपरोक्त प्रक्रिया ने न सिर्फ  विशाल 
सर्वहारा वर्ग को खड़ा किया, पूँजी-
सम्बन्ध की ज़मीन तैयार की और 
पूँजीपतियों के वर्ग को खड़ा किया, 
बल्कि उसने इन पूँजीपतियों के लिए एक 
घरेल ूबाज़ार भी पैदा किया। यानी, उसने 
इन औद्योगिक और खतेिहर पूँजीपतियों 
के माल के लिए एक बाज़ार भी तैयार 
किया। जब तक किसान स्वयं अपने खते 
पर खतेी करते थे, अपने लिए आवश्यक 
उपकरण, वस्त्र, आदि भी स्वयं बना 
लिया करते थे, तमाम प्रकार की अन्य 
वस्तुओ ंका उत्पादन भी इस आत्मनिर्भर 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो जाया करता 
था, तब तक पूँजीपतियों के माल के लिए 
कोई विचारणीय आकार का बाज़ार भी 
नहीं था। जैसे-जैसे प्रत्यक्ष उत्पादकों को 
उनके उत्पादन के साधनों से और साथ 
ही जीविका व उपभोग के साधनों से 
वंचित किया गया, वैसे-वैसे सर्वहारा 
वर्ग में तब्दील हो चकुी यह आबादी न 
सिर्फ  पूँजीपतियों को अपनी श्रमशक्ति 
बेचने के लिए बाध्य हो गयी, बल्कि यह 
आबादी इन्हीं पूँजीपतियों से मज़दरूी प्राप्त 
कर इन्हीं पूँजीपतियों के वर्ग के मालों की 
ख़रीदार भी बनी। यह तब तक सम्भव 
नहीं था जब तक कि किसान ज़मीनों व 
उत्पादन के साधनों से अलग नहीं किये 
गये थे, जब तक वह साझी प्राकृतिक 
सम्पदा इन प्रत्यक्ष उत्पादकों द्वारा साझ े
उपयोग के लिए उपलब्ध थी जो हर जगह 
गाँवों में मौजदू थी। जैसे ही यह प्रक्रिया 
सम्पन्न हुई वैसे ही एक विशाल घरेल ू
बाज़ार भी तैयार हुआ। आदिम संचय के 
फलस्वरूप खतेी में जितने श्रमिक बच े
थे, वे पहले से ज़्यादा उत्पादन कर रह े
थे क्योंकि बड़े पूँजीवादी फार्मों पर श्रम 
की सघनता कहीं ज़्यादा थी, उत्पादन की 
तकनीक कहीं उन्नत थी और उत्पादन 
का पैमाना भी कहीं व्यापक था। साथ 
ही, जैसे-जैसे वह ज़मीन न्यूनातिन्यून 
होती गयी, जिस पर किसान अपने लिए 
खतेी करता था, वैसे-वैसे उस पर पैदा 
होने वाले सभी खाद्यान्न व श्रमिक की 
श्रमशक्ति के पनुरुत्पादन में जाने वाले 
उत्पाद भी मज़दरूी-उत्पादों में तब्दील हो 
गये और परिवर्तनशील पूँजी के तत्व बन 
गये, यानी वे माल जिन्हें मज़दरू अपने 
लिए पूँजीपतियों से ख़रीदते हैं। उसी 
प्रकार, खतेी के वे उत्पाद जो साधारण 
माल उत्पादन के करने वाले किसानों के 
वे माल जो उद्योग के लिए कच्चे माल थे, 
वे अब स्थिर पूँजी के तत्व बन गये, जिन्हें 
पूँजीपतियों द्वारा खतेिहर पूँजीपतियों से 
ख़रीदा जाना था। मार्क्स इस प्रक्रिया को 
एक उदाहरण से समझाते हैं : 

“मिसाल के तौर पर, मान लें 
कि वेस्टफालिया के किसानों का 
एक हिस्सा, जो फ्रेड रिक द्वितीय के 
समय, पटसन कातता था, उसका 

(पेज 16 से आगे)

तथाकथित आदिम पँूजी संचय : पँूजीवादी उत्पादन के  
उदभ्व की बुनियादी शर्त

(पेज 18 पर जारी)
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सम्पत्ति-हरण कर लिया जाता ह ै
और उसे ज़मीन से खदडे़ दिया 
जाता ह;ै और मान लें कि दसूरा 
हिस्सा, जो पीछे रह गया, उसे बड़े 
पैमाने के फार्मरों के दिहाडी मज़दरूों 
में तब्दील कर दिया गया। उसी 
समय, पटसन कातने और बनुन 
के बड़े कारखाने खडे हुए, और वे 
आदमी मज़दरूी के बदले काम करते 
हैं जिन्हें इसके लिए ‘मकु्त’ कर 
दिया गया ह।ै पटसन अभी भी ठीक 
वैसा ही दिखता ह,ै जैसा वह पहले 
दिखता था। उसका एक रेशा भी 
नहीं बदला ह,ै लेकिन उसके शरीर 
में एक नयी सामाजिक आत्मा का 
प्रवेश हो चकुा ह।ै अब यह मालिक 
मनै्युफैक्चरर के स्थिर पूँजी का एक 
हिस्सा बन चकुा ह।ै पहले यह छोटे 
उत्पादकों की एक आबादी में बँट 
जाता था, जिन्होंने खदु ही उसकी 
खतेी की थी और अपने परिवार के 
साथ छोटे-छोटे हिस्सों में उसे काता 
था। अब यह एक पूँजीपति के हाथों 
में सान्द्रित ह,ै जो दसूरों से इससे 
अपने लिए कतवाता और बनुवाता 
ह।ै पटसन की कताई में लगने वाला 
अतिरिक्त श्रम पहले कई किसान 
परिवारों में अतिरिक्त आय के 
रूप में बँट जाता था, या फ्रेड रिक 
द्वितीय के काल में प्रशिया के राजा 
के पास कर के रूप में चला जाता 
था। अब यह कुछ पूँजीपतियों के 
लिए मनुाफे के रूप में वास्तवीकृत 
होता ह।ै तकले और करघ े जो 
पहले समचू ेग्रामीण क्षेत्र के चहेरे 
पर बिखरे हुए थे, अब कुछ विशाल 
श्रम-बैरकों में मज़दरूों और कच्चे 
माल के साथ एकत्र कर दिये गये हैं। 
और तकले, करघ ेऔर कच्चे माल 
अब कातने व बनुन वाले मज़दरूों 
के स्वतन्त्र अस्तित्व के साधनों से 
उनपर नियन्त्रण करने के साधनों 
और उनसे अतिरिक्त श्रम निचोड़न 
का साधन बन गये हैं, जिसका 
कोई मआुवजा उन्हें नहीं मिलता। 
आप इन विशाल कारखानों और 
विशाल फार्मों को दखेकर बता 
ही नहीं सकते कि ये उत्पादन के 
बहुत-से छोटे-छोटे केन्द्रों को 
मिला दिये जाने के फलस्वरूप 
अस्तित्व में आये हैं और बहुत-से 
छोटे स्वतन्त्र उत्पादकों के सम्पत्ति-
हरण के आधार पर बनाये गये हैं...
खतेिहर आबादी के एक हिस्से का 
सम्पत्ति-हरण और उसकी बेदख़ली 
ने न सिर्फ  औद्योगिक पूँजी के लिए 
मज़दरूों को खाली कर दिया, उनके 
जीविका के साधनों और उनके श्रम 
की सामग्रियों को मकु्त कर दिया; 
बल्कि इसने एक घरेल ू बाज़ार 
का भी निर्माण किया।” (वही,  
प.ृ 909-10)

आगे मार्क्स लिखते हैं : 
“पहले, किसान परिवार 

जीविका के साधन और कच्चा 

माल पैदा करता था, जिसका 
अधिकांश हिस्सा स्वयं उनके ही 
उपभोग में जाता था। ये कच्चे माल 
और जीविका के साधन अब माल 
बन चकेु हैं; बड़े पैमाने का फार्मर 
उन्हें बेचता ह,ै उसे अपना बाज़ार 
मनै्युफैक्चर्स में मिलता ह।ै धागे, 
लिनन, मोटे ऊन के सामान – वे 
वस्तुए ँ जिनके लिए कच्चे माल 
पहले हर किसान परिवार की पहुचँ 
में थे, परिवार द्वारा अपने इस्तेमाल 
के लिए काते और बनेु जाते थे – 
अब मनै्युफैक्चर की वस्तुए ँ बन 
गये हैं, जिसके बाज़ार ठीक इन्हीं 
ग्रामीण जिलों में मिलते हैं...इस 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के सहायक 
धन्धों का विनाश, वह प्रक्रिया 
जिसके जरिये मनै्युफैक्चर खतेी 
से अलग हो जाता ह,ै अतीत के 
आत्मनिर्भर किसानों के सम्पत्ति-
हरण व उनके अपने उत्पादन के 
साधनों से विलगाव के साथ-
साथ जारी रहती ह।ै और केवल 
ग्रामीण घरेल ूउद्योग का विनाश ही 
किसी दशे के घरेल ूबाज़ार को वह 
विस्तार और स्थायित्व द े सकता 
ह ै जिसकी पूँजीवादी उत्पादन 
पद्धति को जरूरत होती ह।ै” (वही,  
प.ृ 910-11)

मार्क्स बताते हैं कि मनै्युफैक्चरिंग 
के दौर में यह प्रक्रिया परू्ण नहीं होती ह,ै 
क्योंकि बड़े पैमाने का उद्योग ही खतेी 
में भी पूँजीवादी विकास को परू्णता 
तक पहुचँा सकता ह ैऔर उसके साथ 
ही खतेिहर आबादी का बड़ा हिस्सा 
भी खतेी के क्षेत्र से बाहर धकेल दिया 
जाता ह।ै कारण यह कि बड़े पैमाने 
की मशीनरी के साथ उन्नत फैक्टरी 
आधारित पूँजीवादी उद्योग ही खतेी के 
पूँजीवादी रूपान्तरण को एक निर्णायक 
स्तर तक पहुचँा दतेा ह।ै इस मशीनरी 
के आधार पर ही खतेी का पूँजीवादी 
विकास भी गणुात्मक रूप से नयी मजं़िल 
में पहुचँ जाता ह।ै समचू ेघरेल ूबाज़ार का 
औद्योगिक पूँजी व खतेिहर पूँजी के लिए 
जीता जाना मशीनोफैक्चर के साथ ही 
परूा होता ह।ै 

जहाँ तक औद्योगिक पूँजीपति के 
पैदा होने का सवाल ह,ै तो मार्क्स बताते 
हैं कि एक ओर मध्ययगु के गिल्ड के 
तमाम उस्ताद कारीगर, कुछ शागिर्द 
कारीगर व मज़दरू भी कुछ पूँजी संचय 
कर छोटे पूँजीपतियों में तब्दील हुए 
और उनमें से कुछ आदिम पूँजी संचय 
के साथ पूँजीवादी उत्पादन के विस्तार 
के साथ बाक़ायदा पूँजीपतियों के रूप में 
विकसित हुए। लेकिन पन्द्रहवीं सदी में 
लम्बी दरूी के व्यापार, नयी दनुिया की 
खोज व कीमती धातओु ं के नये स्रोतों 
के अस्तित्व में आने के साथ वाणिज्य 
की जो आवश्यकताए ँ पैदा हुई,ं उनकी 
परू्ति इस लम्बी प्रक्रिया में धीरे-धीरे नहीं 
हो सकती थी, जिसमें कुछ कारीगर 
व मज़दरू पूँजीपतियों में तब्दील हुए। 
लेकिन पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के 
इतिहास के शरुू होने के सदियों पहले 

पूँजी का इतिहास शरुू हो चकुा था। 
पूँजी के दो रूप दास व्यवस्था के समय 
ही अस्तित्व में आ चकेु थे और उनका 
अस्तित्व सामन्ती व्यवस्था के दौर में भी 
जारी रहा था। ये दो रूप थे : व्यापारिक 
पूँजी और सदूखोर पूँजी। 

सामन्ती दौर में, व्यापारिक पूँजी 
और सदूखोर पूँजी के स्वामी यानी 
व्यापारिक पूँजीपतियों और सदूखोर 
पूँजीपतियों के उद्योग में प्रवेश पर बहुत-
सी बन्दिशें थीं। लेकिन सामन्ती व्यवस्था 
के विघटन और पूँजीवादी व्यवस्था के 
प्रादरु्भाव के दौर में ये बन्दिशें समाप्त होती 
गयीं और व्यापारिक पूँजी और सदूखोर 
पूँजी ने उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश किया। 
मार्क्स लिखते हैं :

“सदूखोरी और वाणिज्य के 
जरिये बनी मदु्रा पूँजी को गाँव के 
सामन्ती संगठन और शहरों के 
गिल्ड संगठन द्वारा औद्योगिक पूँजी 
में तब्दील होने से रोका जाता था। 
ये बेड़ियाँ सामन्ती जागीरदारों की 
व्यवस्था के विघटन के साथ, और 
ग्रामीण आबादी के सम्पत्ति-हरण 
और आशंिक बेदख़ली के साथ 
समाप्त हो गयीं। नये मनै्युफैक्चर्स 
को समदु्र के किनारे गादियों पर, 
या ग्रामीण क्षेत्रों के उन बिन्दुओ ं
पर स्थापित किया गया जो परुाने 
म्युनिसिपैलिटी संघों और उनके 
गिल्डों के नियन्त्रण के बाहर थे।” 
(वही, प.ृ 915) 

मार्क्स बताते हैं कि जैसे-जैसे यह 
प्रक्रिया आगे बढ़ी वैसे-वैसे आदिम 
संचय की जारी प्रक्रिया के नये और 
ताकतवर रूप सामने आते गये। इनमें 
से औपनिवेशिक लटू, राष्ट्रीय सरकारी 
ऋण, आधनुिक कराधान प्रणाली 
और संरक्षणवाद की नीतियाँ प्रमखु 
थीं। औपनिवेशिक लटू ने व्यापार की 
प्रक्रिया को ज़बर्दस्त बढ़ावा दिया, 
उभरते मनै्युफैक्चरर्स को विशाल बाज़ार 
महुयैा कराया, और भारी पैमाने पर पूँजी 
संचय करने का अवसर दिया। मार्क्स 
बताते हैं कि औद्योगिक पूँजीवाद के 
विकसित चरण में उद्योग वाणिज्यिक 
श्रेष्ठता की ज़मीन तैयार करते हैं; लेकिन 
मनै्युफैक्चरिंग के दौर में इसका उलटा 
होता ह।ै यानी, व्यापारिक इजारेदारी और 
वाणिज्यिक श्रेष्ठता औद्योगिक विकास 
और श्रेष्ठता की ज़मीन तैयार करती ह।ै 
इसी प्रकार, राष्ट्रीय ऋण ने भी आदिम 
संचय की प्रक्रिया को तेज़ी दी। इस ऋण 
की परू्ति के लिए राज्यसत्ता ने करों का 
बोझ व्यापक महेनतकश जनता पर 
लादा। मज़दरूों के लिए इसका अर्थ था 
बढ़ती महगँाई और मज़दरूी में कटौती, 
लेकिन छोटे माल उत्पादकों के लिए 
इसका अर्थ था तबाह होकर मज़दरूों 
की जमात में शामिल होना। दसूरी ओर, 
इसका प्रभाव यह होता ह ै कि यह बैंक 
पूँजी की ताकत को तेज़ी से बढ़ाता ह,ै 
जो भविष्य में पूँजीवादी उत्पादन के एक 
प्रमखु विनियामक के रूप में उभरता ह।ै

मार्क्स बताते हैं कि आदिम संचय की 
प्रक्रिया बिखरे हुए उत्पादन व जीविका 

के साधनों को, जो छोटे-छोटे उत्पादकों 
के मातहत होते हैं, कुछ पूँजीपतियों के 
हाथों में संकेन्द्रित कर दतेा ह ैजबकि छोटे 
उत्पादकों की आबादी के बड़े हिस्से को 
सर्वहारा वर्ग की कतारों में शामिल कर 
दतेा ह।ै इसके साथ, छोटे उत्पादकों 
की छोटी-छोटी निजी सम्पत्तियों का 
नाश होता ह ै और उसकी जगह कुछ 
पूँजीपतियों की बड़ी पूँजीवादी निजी 
सम्पत्ति का विकास होता ह।ै लेकिन यह 
प्रक्रिया यहाँ रुकती नहीं ह।ै इसके बाद, 
पूँजी संचय की उन्नत पूँजीवादी प्रक्रिया 
के ज़रिये कुछ पूँजीपति बाकी पूँजीपतियों 
को प्रतिस्पर्द्धा में निगलते जाते हैं। पहले 
मसला था बहुत-से छोटे माल उत्पादकों 
व किसानों की निजी सम्पत्ति का 
पूँजीपतियों द्वारा निगल लिये जाने का। 
अब मसला होता ह ै तमाम छोटे-बड़े 
पूँजीपतियों की पूँजीवादी निजी सम्पत्ति 
का मटु्ठी-भर बड़े पूँजीपतियों द्वारा निगल 
लिया जाना। मार्क्स लिखते हैं : 

“जैसे ही इस रूपान्तरण ने परुाने 
समाज गहराई और व्यापकता के 
साथ पर्याप्त रूप से विघटित कर 
दिया होता ह,ै जैसे ही कामगारों 
को सर्वहाराओ ं में तब्दील कर 
दिया गया होता ह,ै और उनके श्रम 
के साधनों को पूँजी में, जैसे ही 
पूँजीवादी उत्पादन पद्धति अपने 
पैरों पर खड़ी होती ह,ै वैसे ही श्रम 
का और ज़्यादा समाजीकरण और 
ज़मीन व अन्य उत्पादन के साधनों 
को सामाजिक रूप से उपयोग और 
इस प्रकार सामदुायिक उत्पादन 
के साधनों में उनका और ज़्यादा 
रूपान्तरण एक नया रूप ले लेता 
ह।ै अब जिसका सम्पत्ति-हरण होना 
होता ह ैवे स्वरोज़गार प्राप्त कामगार 
नहीं हैं, बल्कि वह पूँजीपति ह ैजो 
बड़ी संख्या में मज़दरूों का शोषण 
करता ह।ै” (वही, प.ृ 928) 

यह प्रक्रिया उन्नत पूँजी संचय की 
प्रक्रिया ह ैजो राजकीय बल प्रयोग या 
ज़ोर-ज़बर्दस्ती द्वारा नहीं घटित होती ह,ै 
जैसा कि आदिम पूँजी संचय के साथ 
होता ह।ै यह प्रक्रिया पूँजीवादी उत्पादन 
पद्धति की आन्तरिक गति और तर्क  के 
द्वारा घटित होती ह,ै जिसमें बाज़ार की 
प्रतिस्पर्द्धा में बड़ी मछली छोटी मछली 
को निगल जाती ह।ै पूँजी का सान्द्रण तथा 
संकेन्द्रण होता ह,ै जो अन्तत: इजारेदारी 
के उदय और उत्पादन के समाजीकरण 
के उस हद तक जाता ह,ै जहाँ निजी 
विनियोजन के साथ उसका अन्तरविरोध 
असमाधये हो जाता ह।ै अब पूँजी ही 
पूँजीवादी उत्पादन के रास्ते में बाधा बनन 
लगती ह।ै मार्क्स लिखते हैं: 

“उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण 
और श्रम का समाजीकरण एक ऐसे 
बिन्दु पर पहुचँ जाता ह ैकि वे पूँजीवादी 
आवरण के साथ असंगत हो जाते हैं। यह 
आवरण फट जाता ह।ै पूँजीवादी निजी 
सम्पत्ति की मौत की घण्टी बज जाती ह।ै 
सम्पत्ति-हरण करने वालों का सम्पत्ति-
हरण हो जाता ह।ै” (वही, प.ृ 929)

मार्क्स बताते हैं कि बरु्जुआ 

राजनीतिक अर्थशास्त्र लम्बे समय तक 
छोटे माल उत्पादकों की निजी सम्पत्ति 
और पूँजीवादी निजी सम्पत्ति के अन्तर 
को नहीं समझ पाया। निजी सम्पत्ति के 
दिव्य अधिकार की रक्षा करते हुए उसे 
कभी यह याद नहीं आया कि पूँजीवादी 
निजी सम्पत्ति न सिर्फ  छोटे माल 
उत्पादकों की निजी सम्पत्ति के विनाश 
के आधार पर पैदा हुई, बल्कि वह सीध े
तौर पर उसके निषधे के आधार पर ही 
पैदा हो सकती थी। यह बात अमरेिका 
और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों के 
औपनिवेशीकरण के साथ कई बरु्जुआ 
अर्थशास्त्रियों के समझ में आयी। इन 
महाद्वीपों में जो औपनिवेशिक सेटलर 
गये, उन्हें अपनी पूँजी का विस्तार करने 
के लिए शोषण के वास्ते लम्बे समय 
तक उजरती श्रमिक ही नहीं मिले। जो 
पूँजीपति इन महाद्वीपों में अपने साथ 
हजारों मज़दरू लेकर गये, वे भी वहाँ 
जाकर मज़दरू नहीं रह।े क्योंकि वहाँ पर 
ज़मीन, संसाधन और उत्पादन के साधनों 
का ऐसा अम्बार मौजदू था, जिस पर 
अभी किसी का भी क़ब्ज़ा नहीं था। उनमें 
से अधिकांश स्वयं छोटे-छोटे भसू्वामी व 
उद्यमी बन गये। कोई काम करने को राज़ी 
होता भी था, तो इतनी ऊँची मज़दरूी पर 
कि वह पूँजी के मलू्य संवर्द्धन को ही 
असम्भव बना दतेा था। वहाँ पर जाकर 
यह सच्चाई राजनीतिक अर्थशास्त्र के 
समक्ष सामने आयी कि छोटी-छोटी 
निजी सम्पत्तियों का बलपरू्वक विनाश 
करके ही पूँजीवादी उत्पादन सम्भव होता 
ह।ै अन्तत:, इन उपनिवेशों में यरूोपीय 
सेटलरों ने यही किया। क़ाननून ज़मीन का 
निजीकरण कर दिया गया और उसकी 
ऊँची कीमतें रखी गयीं। इसने वहाँ जाने 
वाले कामगारों को छोटे माल उत्पादकों 
व भसू्वामियों में तब्दील होने की प्रक्रिया 
पर लगाम लगा दी। इसके साथ ही वहाँ 
पूँजीवादी उत्पादन का उपयकु्त रूप में 
विकास शरुू हुआ। छोटे माल उत्पादकों 
की निजी सम्पत्ति के विनाश के बिना 
पूँजीवादी निजी सम्पत्ति नहीं पैदा हो 
सकती, यह सच्चाई औपनिवेशीकरण 
के आधनुिक सिद्धान्त और अनभुव 
ने पूँजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के 
समक्ष साफ़ कर दी। मार्क्स पूँजी के पहले 
खण्ड के अन्त में लिखते हैं: 

“यहाँ पर जिस चीज़ में हमें 
दिलचस्पी ह,ै वह ह ैवह रहस्य जिसका 
पर्दाफ़ाश नयी दनुिया में परुानी दनुिया के 
राजनीतिक अर्थशास्त्र के समक्ष हुआ, 
और जिसकी उसने परुज़ोर तरीक़े  से 
घोषणा की: कि पूँजीवादी उत्पादन और 
संचय, और इसलिए पूँजीवादी निजी 
सम्पत्ति की भी बनुियादी परू्वशर्त यह ह ै
कि उस निजी सम्पत्ति का ख़ात्मा हो जाए 
जो व्यक्ति के श्रम पर निर्भर करती थी; 
दसूरे शब्दों में, उसकी बनुियादी परू्वशर्त 
थी कामगार का सम्पत्ति-हरण।” (वही, 
प.ृ 940)

(पेज 17 से आगे)

तथाकथित आदिम पँूजी संचय : पँूजीवादी उत्पादन के  
उदभ्व की बुनियादी शर्त
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l प्रियम्वदा 
बंगलादशे की जनता ने सड़कों पर 

उतरकर एक बार फिर से यह साबित 
कर दिया ह ैकि ज़लु्म और अन्याय की 
जड़ें चाह े जितनी गहरी हों, आवाम 
की एकता के सामने उसका टिक 
पाना असम्भव होता ह।ै छात्रों-यवुाओ ं
और मज़दरूों के बढ़ते जनसैलाब से 
भयाक्रान्त बंगलादशे की प्रधानमतं्री 
शख़े हसीना को आख़िरकार बीते 5 
अगस्त को दशे छोड़कर भागना पड़ा। 
सेना, पलुिस से लेकर तमाम नियम-
क़ाननू, फ़ौज-फटाके और सरुक्षा के 
इन्तज़ामात धरे के धरे रह गये और 
बंगलादशे के अवाम ने प्रधानमतं्री 
आवास ‘गणभवन’ पर क़ब्ज़ा जमा 
लिया। इस जनउभार ने शखे हसीना 
के नेततृ्व वाले बंगलादशेी पूँजीपति 
वर्ग के 16 वर्षों के निरंकुश शासन को 
उखाड़ फें का। 

5 अगस्त को शखे हसीना के 
नेततृ्व वाली अवामी लीग सरकार के 
गिरने के बाद और किसी क्रान्तिकारी 
पार्टी की ग़ैर-मौजदूगी की वज़ह से 8 
अगस्त को नोबेल विजेता मोहम्मद 
यनूसु के नेततृ्व वाली अन्तरिम सरकार 
ने सत्ता सँभाली ह।ै हालिया स्थिति 
यह ह ै कि बंगलादशे नेशनलिस्ट 
पार्टी (बीएनपी) और जमात सहित 
बंगलादशे के सात राजनीतिक दलों 
ने अपनी सहमति दतेे हुए कहा कि 
प्रोफ़े सर महुम्मद यनुसु के नेततृ्व वाली 
अन्तरिम सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष 
चनुाव कराने के लिए अनकूुल माहौल 
तैयार करे। हालाँकि इस दौरान बस 
यही होगा कि शासन की बागडोर 
पूँजीपति वर्ग के एक हिस्से के हाथों से 
निकलकर पूँजीपति वर्ग के दसूरे हिस्से 
के हाथों में चली जायेगी!

छात्रों-यवुाओ ंकी अगवुाई में शरुू 
हुआ बंगलादशे का यह आन्दोलन 
नौकरियों में एक ख़ास तरह के 
राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था 
ख़त्म करने की माँग या यूँ कहें कि 
रोज़गार की माँग को लेकर उठ खड़ा 
हुआ था।

साल 2018 में आरक्षण के 
ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शनों की वजह से 
हसीना सरकार को नौकरियों में 
आरक्षण का नियम वापस लेना पड़ा 
था लेकिन इस साल बंगलादशे के 
हाईकोर्ट ने सरकार के उस फ़ै सले को 
पलटते हुए नौकरियों में उस आरक्षण 
को फिर से लाग ूकरने की बात कही 
जिसके बाद ही जलुाई महीन  की 
शरुुआत में बंगलादशे विश्वविद्यालय 
के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन शरुू 
हुआ। बंगलादशे में आज़ादी के बाद 
साल 1972 में नौकरियों में आरक्षण 
की व्यवस्था लाग ूकी गयी थी , जिसके 
तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए 56 
प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ आरक्षित 

थीं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा  – 30 
प्रतिशत – स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 
आरक्षित किया गया था जिसे  बाद के 
वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों 
और फिर उनके पोते-पोतियों तक 
बढ़ाया जाने लगा। दसूरी तरफ़ सरकारी 
पदों पर भर्ती नहीं हो रही थी या फिर 
नौकरियों के अवसर ही नहीं निकाले 
जा रह े थे और रही-सही नौकरियाँ 
उन्हें ही मिल रहीं थी जो अवामी 
लीग के कार्यकर्ता या शखे हसीना के 
समर्थक थे क्योंकि कोई नहीं जानता 
कि बंगलादशे में स्वतंत्रता सेनानियों 
की संख्या कितनी ह ै– वास्तव में यह 
आबादी के 0.1% से भी कम ह।ै

 आन्दोलन की शरुुआत में 
अवामी लीग की सरकार ने छात्रों की 
माँगों को सनुन के बजाय उनके लिए 
अपशब्दों का इस्तेमाल किया और 
आन्दोलन का दमन करने के लिए कई 
हथकण्डे अपनाये। 12 जलुाई को हुई 
प्रेस कॉन्फ्रें स में शखे हसीना ने छात्रों 
को रज़ाकार (मकु्ति आन्दोलन के 
समय पाकिस्तान का साथ दनेे वाले 
दशेद्रोही) और आतंकवादी करार 
दिया जिसके बाद आक्रोश बड़े पैमाने 
पर फैल गया। इटंरनेट, फ़ोन जैसी 
ज़रूरी सेवाओ ं को बन्द कर दिया 
गया, कर्फ़्यू, पलुिस और अवामी लीग 
के गणु्डों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमले 
करवाने शरुू किये गये जिसमें 400 से 
अधिक लोगों के  मारे जाने की ख़बर 
ह।ै 

शखे हसीना की सरकार द्वारा 
भारी दमन के बाद भी जब छात्रों का 
संघर्ष थमने के बजाय बढ़ता गया तब 
21 जलुाई को कोर्ट ने अपने फ़ै सले 
में आरक्षण को ख़त्म करने का ऐलान 
किया लेकिन तब तक काफ़ी दरे 
हो चकुी थी! इस आन्दोलन में अब 
सिर्फ  छात्र नहीं रह गये थे, मज़दरूों-
महेनतकशों और समाज के अन्य 
तबकों से लोग शामिल हो चकेु थे 
और आन्दोलन अधिक व्यापक रूप 
ग्रहण कर चकुा था। अब माँग सिर्फ़  
नौकरियों तक सीमित नहीं थी बल्कि 
शखे हसीना के इस्तीफ़ और उसके 
शासन के अन्त की माँग प्रमखु बन 

चकुी थी।

बंगलादेश की मौजदूा स्थिति 
और जनउभार के  कारण 
दनुिया के सबसे गरीब दशेों में 

से एक बंगलादशे ह।ै 17 करोड़ की 
आबादी वाले इस दशे में  7 करोड़ 
30 लाख से अधिक आबादी वो ह ै
जो महेनत-मज़दरूी करती ह।ै 3 करोड़ 
20 लाख यवुा ऐसे हैं जिनकी पहुचँ 
से शिक्षा और रोज़गार बाहर ह।ै वहीं 
2023 के जनू में महगँाई दर 9.72% 
तक पहुचँ चकुी थी। पिछले 10-12 
सालों में बढ़ी  बेरोज़गारी और महगँाई 
ने आम जनता की एक बड़ी आबादी 

को त्रस्त कर दिया ह ै और इसके ही 
नतीजे के तौर पर समाज का एक बड़ा 
हिस्सा ग़रीबी और मफ़ुलिसी में जीन 
के लिए मजबरू ह।ै लोगों के जीवन की 
बनुियादी ज़रूरतें भी बमशु्किल परूी हो 
रही थीं।

मज़दरूों के भयंकर शोषण के दम 
पर बंगलादशे दनुियाभर में सबसे तेज़ 
बढ़ती अर्थव्यवस्थाओ ं में से एक के 
रूप में जाना जाता ह ै और विदशेी 
निवेशकों के लिए निवेश के प्रमखु 
विकल्पों में से एक रहा ह।ै बंगलादशेी 
मज़दरू दनुिया के सबसे ज़्यादा शोषित 
मज़दरूों में से हैं। 

यहाँ गारमणे्ट सेक्टर अर्थव्यवस्था 
का मखु्य आधार ह।ै बंगलादशे 
दनुिया में कपड़ों का तीसरा सबसे 
बड़ा निर्यातक ह।ै ‘बंगलादशे गारमणे्ट 
मनै्युफ़ै क्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स 
एसोसिएशन’ (बीजीएमईए) के 
अनसुार, दशे में लगभग 3,500 
कपड़ा कारख़ान हैं। इस उद्योग से 
लगभग 40 लाख मज़दरू जडु़े हैं, 
जिनमें अधिकतर महिलाए ँ हैं। यहाँ 
के कारख़ानों में स्थितियाँ नर्क  से भी 
बदतर हैं जिनमें महिलाए ँ18-18 घण्टे 
बेहद ही मामलूी वेतन पर खटने को 
मजबरू हैं।  श्रम क़ाननूों से लेकर सरुक्षा 
के बनुियादी इन्तज़ाम तक कारखानों 
में मौजदू नहीं होते  हैं। इसी कारण 
आये-दिन कारख़ानों में दरु्घटनाओ ंकी 
ख़बर सामने आती हैं। इन्हीं अमानवीय 
परिस्थितियों के ख़िलाफ़ पिछले साल 

अक्टूबर में गारमेंट्स वर्कर्स  की एक 
बड़ी हड़ताल ने बंगलादशे की सरकार 
को हिला कर रख दिया था जिसके बाद 
ही सरकार को मज़दरूों की माँग मानन 
का तत्काल आश्वासन दनेा पड़ा।

इस बार के जनउभार में मज़दरू बड़ी 
संख्या में शामिल रह ेहैं। शखे़ हसीना 
को सत्ता से हटाने में कामयाबी के बाद 
अभी भी बड़ी संख्या में आन्दोलन में 
शामिल हो रह ेहैं। इस साल जनवरी में 
हुए चनुाव में शखे़ हसीना फिर से चनुी 
गई थीं। 15 साल से जारी उनके  शासन 
को बनाये रखने के लिए इस चनुाव में 
भारी धाँधली की गयी थी। चनुाव के 
दौरान कई प्रमखु विपक्षी नेताओ ंको 

जेलों में डाल दिया गया था 
और इस चनुाव में मशु्किल 
से 40 प्रतिशत लोगों ने वोट 
दिया था। मखु्य विपक्षी दल 
बंगलादशे नेशनलिस्ट पार्टी 
(बीएनपी) ने इस चनुाव 
का बहिष्कार भी किया 
था। पिछले कुछ सालों 
से लगातार ही लोगों का 
असन्तोष और ग़ुस्सा हसीना 
सरकार की पूँजीपरस्त 
नीतियों के ख़िलाफ़ उबल 
रहा था। इस साल शरुू हुआ 
छात्रों का यह आन्दोलन भी 

किसी एक घटना का परिणाम नहीं 
था बल्कि लम्बे समय से सरकार की 
जनविरोधी नीतियों की वजह से पैदा 
हुआ था। 

बंगलादशे का इतिहास छात्रों 
के जझुारू संघर्ष और कुर्बानियों का 
समदृ्ध इतिहास रहा ह ैचाह ेवो 1952 
का आन्दोलन रहा हो या फिर 1971 
का स्वतंत्रता आन्दोलन।

तख़्तापलट, सेना के क़ब्ज़े, 
सरकारों का गिराया जाना, बलिदान 
और आत्मसमर्पण बंगलादशे के लिए 
नयी बात नहीं ह।ै इस बार भी शरुू हुए 
आन्दोलन को तमाम दमन झलेने के 
बाद भी छात्रों ने जारी रखा और परूी 
राज्य मशीनरी को ठप्प कर दिया।  इस 
क्रान्तिकारी परिस्थिति में मज़दरू वर्ग 
के किसी क्रान्तिकारी विकल्प की 
ग़ैर-मौजदूगी के कारण अभी स्थिति 
यही बनती हुई दिख रही ह ै कि सत्ता 
एक बार फिर से बरु्जुआ वर्ग के ही 
प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपी जायेगी। 
इस बात की परूी सम्भावना ह ैकि मखु्य 
विपक्षी पार्टी, बीएनपी इस परिस्थिति 
का फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं 
छोड़ेगी। आने वाले दिनों में वास्तव 
में एक और भी प्रतिक्रियावादी, 
इस्लामी कट्टरपंथी सरकार के गठन की 
सम्भावना बन सकती ह ैजो बंगलादशे 
की आम जनता  के लिए फिर से उतनी 
ही या उससे अधिक ही दमनकारी 
साबित होगी। क्रान्तिकारी विकल्प 
या मज़दरूों की दशेव्यापी क्रान्तिकारी 

पार्टी की अनपुस्थिति में, दनुिया के 
कई हिस्सों में हम इस सम्भावना को 
साकार होते हुए दखे चकेु हैं। हालिया 
उदाहरण की ही बात करें तो श्रीलंका 
में किसी क्रान्तिकारी विकल्प की 
अनपुस्थिति में अवाम का बहादरुाना 
संघर्ष पूँजीपति वर्ग के ही अन्य धड़ों के 
हाथों में सत्ता हस्तान्तरण तक सीमित 
रह गया।

बंगलादशे की तथाकथित 
कम्युनिस्ट पार्टियों से बहुत उम्मीद 
नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें से 
अधिकांश या तो संशोधनवादी हो 
गयी हैं या फिर कुछ तो अवामी लीग 
के नेततृ्व वाली सरकार का हिस्सा 
भी रह चकुी हैं और तात्कालिक 
परिस्थितियों का विश्लेषण किये बिना 
परुाने कार्यक्रम पर ही अटकी हुई हैं।

राजनीतिक उथल-पथुल और 
विकल्पहीनता की इस स्थिति में धार्मिक 
कट्टरपंथी और साम्प्रदायिक ताक़तें 
बंगलादशे में मौजदू अल्पसंख्यकों 
को निशाना बनाकर अपनी नफ़रती 
राजनीति को हवा दनेे का काम कर 
रही हैं हालाँकि आन्दोलनकारी छात्रों-
यवुाओ-ंमज़दरूों ने इस साम्प्रदायिक 
राजनीति का सक्रिय प्रतिकार किया ह।ै 
उन्होंने अल्पसंख्यक इलाक़ों में अपनी 
टोलियाँ बनाकर साम्प्रदायिक ताक़तों 
को खदड़ेन की महुिम भी चलायी ह।ै 
यहाँ इस बात को ध्यान में रखना भी 
ज़रूरी ह ै कि भारत की मोदी सरकार 
और उसका भोंप ू मीडिया यहाँ पर 
साम्प्रदायिक तनाव बढ़ान के अपने 
घिनौने एजेंडे के तहत बंगलादशे में 
हिन्दुओ ं पर हमलों की घटनाओ ं को 
बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर 
रहा ह।ै 

इस बात की भी सम्भावना 
और उम्मीद ह ै कि बंगलादशे के 
क्रान्तिकारी छात्र, यवुा, मज़दरू और 
आम महेनतकश जनता दीर्घकालिक 
क्रान्तिकारी संघर्ष को जन्म देंगे और 
क्रान्तिकारी मज़दरूवर्गीय राजनीतिक 
विकल्प के गठन की ओर बढ़ेंगे। 
इसकी शरुुआत छात्रों और मज़दरूों ने 
अपनी कमिटियाँ बनाने से कर दी ह ै
ताकि उनकी माँगों को सामने लाया 
जा सके और आन्दोलन सही दिशा में 
आगे बढ़ सके।

इस जनउभार के बाद से बंगलादशे 
में मौजदू राजनीतिक उथल-पथुल का 
तात्कालिक पटाक्षेप भले ही पूँजीपति 
वर्ग के बीच सत्ता हस्तान्तरण के रूप में 
होकर रह जाये फिर भी जनता के संघर्ष 
में मौजदू क्रान्तिकारी ताक़तें निश्चय 
ही दशेस्तर पर एक मज़दरूवर्गीय 
क्रान्तिकारी पार्टी के निर्माण की ओर 
कदम बढ़ायेंगी जो समाजवादी समाज 
क़ायम करने की दिशा में संघर्षरत 
होगी।

बंगलादेश का जनउभार और मेहनतकशो ंकी  
एक क्रान्तिकारी पार्टी की ज़रूरत
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l भारत 
पूँजीवाद परूी दनुिया को बर्बाद कर 

रहा ह,ै यह कहना और इसे समझना 
बहुत ज़रूरी ह।ै आप अगर भारत में 
रहते हैं और ऊपर के पाँच प्रतिशत 
लोगों में शामिल नहीं हैं, तो आप 
अपनी ज़िन्दगी से भी दनुिया की बर्बादी 
को समझ सकते हैं, जो पूँजीवाद द्वारा 
जनित हैं। आप अगर भारत में रहने 
वाले निचले 90 प्रतिशत लोगो में 
शामिल हैं, जो महेनत-मशक्कत कर 
एक बेहतर ज़िन्दगी का सपना दखेते हैं, 
जिसमें आपका अपना घर हो, अच्छी 
नौकरी हो, बच्चे अच्छी शिक्षा पा 
रह ेहों, तो आप यह ज़रूर जानते होंगे 
कि यह सपना परूा होना आज कितना 
मशु्किल होता जा रहा ह।ै दशे की 
बहुसंख्यक आबादी की ज़िन्दगी इसी 
सपने को परूा करने के प्रयास में ख़त्म 
हो जाती ह।ै 

चलिए शरुू से शरुू करते हैं और 
जानते ह ै कि कैसे यह परूी पूँजीवादी 
व्यवस्था हमारे बेहतर ज़िन्दगी के सपने 
को बर्बाद कर रही ह।ै 

मान लीजिए आप एक सरकारी 
स्कू ल से बारहवीं पास नौजवान हैं और 
बस यह चाहते ह ै कि कॉलेज पढ़कर 
अच्छी नौकरी मिल जाये, बस ज़िन्दगी 
सेटल हो जाये। इस सपने को परूा 
करने के लिए आप सोचेंगे कि सबसे 
पहले विश्वविद्यालय में दाख़िला 
लिया जाये। तब आप फ़ॉर्म भरते हैं, 
प्रवेश परीक्षा के बाद दखेते हैं कि 
अच्छे नम्बर आने के बावजदू आपको 
किसी कॉलेज में दाख़िला नहीं मिला, 
क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम थी 
और उसके दावेदार बहुत अधिक थे। 
आपके 98 प्रतिशत नम्बर भी आये हों, 
तब भी वह दाख़िले के लिए नाकाफ़ी 
हैं। बाक़ी जिनके इससे भी कम नम्बर 
आयें, उनकी संख्या तो बहुत अधिक 
होती ह ैऔर सीट सिर्फ़  40-50। फिर 
आप सोचते हैं कि मरेी ही महेनत में 
कमी रही होगी, इसलिए दाख़िला नहीं 
हुआ। भारत में 92 प्रतिशत ऐसी यवुा 

आबादी जो बारहवीं पास करने के 
बाद कॉलेज-विश्वविद्यालयों तक नहीं 
पहुचँ पाती। जिनका दाख़िला हो भी 
जाता ह,ै उनके पास लाखों रुपये होने 
चाहिए ताकि पढ़ाई परूी कर सकें । 

इसके बाद आप सोचते हैं, छोड़ो 
कॉलेज-वॉलेज, ओपन से फ़ॉर्म 
भरकर, सरकारी नौकरी की तैयारी 
करेंगे। अगर आपके माँ-बाप के पास 
आपकी तैयारी का ख़र्च उठाने का पैसा 
नहीं ह,ै तो आपको इसके साथ कोई 
नौकरी भी करनी पड़ेगी। इसके बाद 
आप काम करते-करते मन लगाकर 
पढ़ते हैं। फिर से आपकी बेहतर 
ज़िन्दगी का सपना जाग उठता ह।ै इसी 
सपने का पीछा करते-करते आप तैयारी 
करते हैं। परीक्षा का दिन आता ह,ै आप 
परीक्षा केन्द्र पर पहुचँते हैं, पता चलता 
ह ै कि पेपर लीक हो गया। हज़ार पदों 
की नौकरी पर लाखों लोगो ने फ़ॉर्म 
भरा सबका यही हाल। बिना योग्यता 
जाँच े बग़ैर आप सब नाक़ाबिलों की 
फ़े हरिस्त में शामिल हो जाते हैं। क्यों? 
क्योंकि सत्ता व पैसे की मदद से कुछ 
लोगों ने पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर 
लिया था। 

इसके बाद भी आप हार नहीं मानते 
और अगली सरकारी परीक्षा की तैयारी 
में जटु जाते हैं। तमाम परीक्षाओ ं के 
लीक होने, रद्द होने के बाद, मान लें 
कि आप अपवादस्वरूप किसी एक 
परीक्षा में पास हो जाते हैं। फिर इण्टरव्यू 
के इन्तज़ार में महीनों बीत जाते हैं, 
ज्वाइनिंग होते-होते साल लग जाता ह,ै 
अगर वह कभी हुई तो। तमाम जगुाड़ 
के बाद नौकरी एक मिलती ह।ै आप 
सोचते हैं चलो अब दखुों से मकु्ति 
मिलेगी, बेहतर ज़िन्दगी का सपना 
अब परूा हो जायेगा। नौकरी लगने के 
कुछ समय बाद पता चलता ह ै कि 
आपके विभाग को निजी हाथों में बेच 
दिया गया ह।ै यानी आपका सरकारी 
काम भी ठेके पर हो गया। डरते-डरते 
एक साल बीत गया। अगले साल पता 
चला कि ठेका समाप्त हो हो गया और 

आपको नौकरी से निकाल दिया गया। 
फिर आप ख़ुद को वहीं पाते हैं, जहाँ 
से शरुू किया था। यानी एक बार फिर 
बेहतर ज़िन्दगी की  मगृ-मरीचिका का 
पीछा करते हुए आप भटक जाते  हैं। 

यहाँ से दो रास्ते होते हैं या तो आप 
निराश होकर अपने बेहतर ज़िन्दगी के 
सपने को त्याग दतेे हैं और जो सामने 
हैं स्वीकार लेते हैं या फिर आप सोचते 
हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या 
हुआ, प्राइवेट नौकरी कर के या अपना 
कोई बिजनेस शरुू कर के बेहतर 
ज़िन्दगी के सपने को परूा कर लेंगे। 

अपना धन्धा शरुू करने के लिए 
भी पैसे चाहिए और इतना कि जब तक 
मनुाफ़ा न हो तब तक धन्धे को टिका 
सकें । इतने पैसे होते तो आप नौकरी 
की तलाश ही क्यों करते! तब थक-हार 
कर एक अदद नौकरी चाह ेजैसी भी हो 
उसकी तलाश में जटु जाते हैं। तमाम 
जगह आवेदन भरते हैं, जहाँ भी आप 
जाते हैं, अपने तरह हज़ारों नौजवानों 
को इसी तलाश में पाते हैं। किसी तरह 
आपको एक छोटी-मोटी नौकरी मिल 
जाती ह,ै पर इससे बेहतर ज़िन्दगी नहीं 
मिल सकती, बस मशु्किल से ज़िन्दा 
रहा जा सकता ह।ै अपने सपने को साइड 
में रखकर आप ज़िन्दा रहने की होड़ में 
लग जाते हैं। आप अपना हाड़-माँस 
खपाने के बाद भी बमशु्किल तमाम 
इतना ही कमा पाते हैं कि माँ-बाप को 
कुछ पैसा भजे सके, कमरे का किराया 
द ेसके और परिवार को दो वक़्त की 
रोटी मिल जाये। परेू महीन काम करने 
के बाद आपको वेतन मिलता ह,ै जो 
दो दिन में ही राशन-दवा-इलाज़, बच्चो 
की पढ़ाई में ख़त्म हो जाता ह।ै खाने-
पीन की चीज़े इतनी महगँी ह ैकि हफ़्ते 
में चार दिन की कमाई खाने पर ही 
ख़र्च हो जाती ह।ै बच्चो की पढ़ाई की 
फीस महगँी होती जा रही ह।ै मज़बरूी 
में आकर आप अपने बच्चो को भी 
सरकारी स्कू ल में डाल दतेे हैं। आप 
सोचते ह ै कि पत्नी को भी कोई काम 
करना चाहिए, पर सामाजिक दवाब 

से करने नहीं दतेे। घर में भी गाँव की 
ज़मीन के लिए झगड़े बढ़न लगते हैं। 
जो भाई आपका कल तक सगा था, 
गाँव के ज़मीन के बँटवारे के लिए 
आपसे बोलचाल तक बन्द कर चकुा 
ह।ै इसी में आपकी आधी ज़िन्दगी गजु़र 
जाती और ख़ुद को 17 वर्ष के यवुा से 
37 वर्ष के एक व्यक्ति में पाते हैं।

यही ज़िन्दगी जीते हुए आप कभी-
कभी सोचते होंगे कि आख़िर क्यों 
इतनी महेनत करने के बावजदू आपको 
अच्छी ज़िन्दगी नहीं मिल रही! तब 
आपको समझाया जाता ह ै कि यही 
नियति ह,ै सबको अच्छी ज़िन्दगी 
नहीं मिल सकती। क्योंकि सब लोग 
वैसे महेनत नहीं करते जैसे ऊपर के 
पाँच प्रतिशत लोग करते हैं, इसलिए 
आपको ऐसे ही गजु़ारा करना पड़ेगा। 

इसके बाद भी अगर आप सोचना 
जारी रखते हैं कि आख़िर ऐसा क्यों हो 
रहा ह।ै तब आपको बताया जाता ह ैकि 
आपको बेहतर ज़िन्दगी इसलिए नहीं 
मिल रही क्योंकि दसूरे धर्मों के लोग 
आपकी नौकरी छीन रह े हैं, दशे पर 
कब्ज़ा कर रह ेहैं। अगर बेहतर ज़िन्दगी 
चाहिए तो आपको उनको मारना होगा, 
उनका सफ़ाया करना होगा। अगर यह 
आप मान लेते हैं तो आप हत्यारों 
की फ़ौज में शामिल हो जाते हैं, जो 
सिर्फ़  अन्य धर्म के लोगो को ही सारी 
समस्याओ ंका जड़ और उनका ख़ात्मा 
समस्याओ ंका हल बताते हैं। सरकार, 
मीडिया व परेू तन्त्र द्वारा यही झठू बार-
बार ज़ोर-शोर से दोहराया जाता ह,ै 
आपको इसे ही सच मानन के लिए 
मज़बरू किया जाता ह।ै इस तरह आपके 
सामने एक नकली दशु्मन खड़ा कर 
दिया जाता ह।ै अगर यह अन्धभक्ति 
का चश्मा आप नहीं पहनते हैं, तो 
ज़िन्दगी आपके सामने चीख-चीख कर 
सच्चाई बोलती ह।ै आपको वेतन कम 
मिल रहा ह,ै नौकरी पर हमशेा ख़तरे 
की तलवार लटकती रहती ह,ै महगँाई 
बढ़ती जा रही ह,ै इन सब में बहुत 
ढँूढने के बावजदू आपको अन्य धर्म 

के लोग ज़िम्मेदार नज़र नहीं आयेंगे। 
बल्कि उल्टा होता ह,ै लटूने वालों में 
शामिल अधिकतर आपके अपने धर्म 
और जाति के ही लोग होते हैं! आपका 
और आपके मालिक का धर्म एक जैसा 
होने के बावजदू एक अन्तर ह ैअमीर 
और ग़रीब का। जो आपको लटू रह ेहैं 
वह अमीर पूँजीपति हैं। यही आपको 
कहते हैं कि मसुलमानों/दलितों का 
सफ़ाया करो तो समस्या का समाधान 
हो जायेगा! पर यही आपका आपका 
वेतन नहीं बढ़ाते, आपको तमाम श्रम 
अधिकार नहीं दतेे। संघ परिवार और 
उसकी सरकार कहते हैं “हिन्दू राष्ट्र” 
बनाना ह!ै पर निरपेक्ष संख्या की बात 
करें तो महगँाई-बेरोज़गारी से सबसे 
अधिक संख्या में हिन्दू ही परेशान हैं, 
हालाँकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे 
ग़रीब आबादी मसुलमानों व दलितों 
की बीच ह।ै इससे भी ज़ाहिर हो जाता 
ह ै कि आम महेनतकश मसुलमान 
या दलित दशे की आम महेनतकश 
जनता के दशु्मन नहीं हैं और न ही वे 
उनके अवसर छीन रह ेहैं, उल्टे वे तो 
महेनतकश जनता के सबसे शोषित व 
उत्पीड़ित हिस्से हैं।

तो अगर आप सरकार के जाल में 
भी नहीं फँसते और न ही जो हो रहा 
ह ै उसे नियति मान कर हार मान लेते 
हैं, तब फिर उसी सवाल पर आते हैं 
कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा ह!ै 
क्या बेहतर ज़िन्दगी का सपना दखेना 
अपराध ह!ै आप जहाँ भी जाते हैं, 
अपने तरह हज़ारों-लाखों लोगो को 
पाते हैं, जो आपकी तरह ही बेहतर 
ज़िन्दगी का सपना लिए पूँजीवाद की 
चक्की में बिना रुके गोल-गोल घमूते 
हुए पिसते चले जा रह े हैं। तो बेहतर 
ज़िन्दगी का आपका सपना क्या सपना 
ही रह जायेगा, या इसे परूा किया जा 
सकता ह?ै और इसे परूा करने के लिए 
क्या करना होगा! 

इन सबका जवाब देंगे लेख की 
अगली किस्त में।

पूँजीवाद आपके बेहतर जीवन के सपने को कैसे बर्बाद कर रहा है!

l अन्वेषक 
हिण्डनबर्ग ने एक बार फिर अपनी 

रिपोर्ट जारी की ह।ै इस बार इसने 
पिछली बार से भी बड़ा आरोप लगाया 
ह।ै इन्होंने कहा ह ैकि शयेर बाज़ार की 
निगरानी के लिए बनी सेबी ही शयेर 
बाज़ार के घोटाले में साथ द े रही ह।ै 
अब भला ऐसा हो सकता ह ैक्या कि 
जिसे खते की निगरानी की ज़िम्मेदारी 
मिली हो, वही अनाज चरुाकर बेचने 
लगे? सेबी की प्रमखु माधवी बचु के 
बारे में कहा ह ै कि वह अडानी द्वारा 
किये गये घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं 
कर रही हैं और अडानी को बचाया जा 

रहा ह।ै इसके अलावा उनके पति की 
कम्पनी को फ़ायदा पहुचँाया गया ह।ै 
ये विदशेी संस्था हमारे दशे के भद्रजनों 
को बदनाम करने का काम लगातार 
कर रही ह।ै यह सब हमारी दशेभक्ति 
पर सवाल खड़ा करने के लिए षड्यन्त्र 
रचा जा रहा ह।ै अब क्या एक पत्नी 
अपने पति-परमशे्वर की सेवा भी नहीं 
कर सकती? कैसा कलियगु आ गया 
ह?ै राष्ट्रद्रोही लोग ही ऐसी बात कर 
सकते हैं!

आप सोचेंगे आख़िर कैसे एक 
विदशेी संस्था हमारी दशेभक्ति पर 
सवाल खड़ा कर सकती ह!ै अब 

समझिए : अगर आप कहेंगे कि सेबी 
प्रमखु अडानी को बचा रही हैं, जिसके 
सबतू हिण्डनबर्ग ने भी पेश किये हैं। 
फिर आप अडानी पर सवाल उठायेंगे। 
आप सोचेंगे कि जितना हम ज़िन्दगी 
भर महेनत कर के नहीं कमा पाते 
अडानी एक दिन में कमा लेता ह!ै 
आप सोचेंगे कि ये घपला कर रहा ह ै
तो इसे बचा कौन रहा ह,ै हमारे दशे 
में क़ाननू नाम की चीज़ अभी ज़िन्दा 
ह।ै क़ाननू-व्यवस्था को कौन चला रहा 
ह?ै सरकार! सरकार को चलाने वाले 
हैं हमारे प्रधानमन्त्री। यानी फिर आप 
प्रधानमन्त्री पर सवाल खड़ा करेंगे, 

उसकी पार्टी पर सवाल खड़ा करेंगे! 
यही पश्चिमी “सिक्युलर” तरीके से 
सोचना ह।ै धर्मध्वजाधारी राष्ट्रभक्त 
मोदी जी पर सवाल? क्या आपको 
समझ में नहीं आता कि अडानी जी 
का विकास होगा, तभी तो राष्ट्र का 
विकास होगा! अब येन-केन-प्रकारेण 
मोदी जी अडानी जी का विकास करके 
राष्ट्र का विकास करने पर तलेु हुए 
हैं, तो दशेद्रोही लोग मोदी जी पर ही 
सवाल खड़ा कर रह ेहैं! इसका मतलब 
आप दशे पर सवाल उठा रह ेहैं! अब 
तो आपकी दशेभक्ति कठघरे के दायरे 
में खड़ी हो जायेगी। ख़ैर, मोदी जी ने 

उसका इन्तज़ाम नहीं राष्ट्रवादी अपराध 
संहिता लाग ूकरके कर दिया ह।ै यही 
चाहती ह ै ये विदशेी संस्थाए।ँ माधवी 
जी ने भी कह दिया ह ैकि इसपर ज़्यादा 
ध्यान न दिया जाये नहीं तो बेवजह 
सवाल उठाने वालों को दिक्कत हो 
सकती ह!ै अपना भला चाहने वाले 
समझें कि मोदी जी राष्ट्र का विकास 
करने के लिए अडानी जी का विकास 
कर रह े हैं। उन्हीं के कारख़ानों और 
धन्धों में तो ह ै राष्ट्र! कुछ मरू्खों को 
लगता ह ैकि दशे कोई कागज़ पर बना 
नक्शा नहीं होता, बल्कि उसमें रहने 

अडानी जी का मोदी जी से भ्रष्टाचार-विहीन प्रेम!


